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 योजना  और  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 है
 ta
 |  दि  /  सं  :  यह  शंका  निराधार  है  ।  सदन

 ५  १९५५  को  याद  होगा  कि  २७  भ्रमित  Pau  को

 इस  झगड़े  की  बातचीत  का  संक्षिप्त  इतिहास

 देने
 के  बाद

 मेने
 विश्व  बैंक  के

 ५  फ़रवरी

 2eUv  के  प्रस्ताव  की  अर  निर्देश  किया लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |

 से
 |  |

 जिसे  भारत  ने  तो  स्वीकार  कर  लिया
 सुषमा  न  पीठासीन

 किन्तु  पाकिस्तान  ने  नहीं  किया
 था  ।

 प्र  दन ोत्तर
 बेक

 के
 कहने  पर  ६  Pau

 को  कुछ  नये  निर्देश  पदों  के  rae  पर

 नहीं  पूछे  गये--भाग  १  प्रकाशित
 वाशिंगटन  में  चर्चा  जारी  की  गई  थी  ।

 ये  निर्देश  पद  १३  १९५४  को
 नहीं

 प्रकाशित  किये  गये  थे  ।  विस्व  ta  के  प्रबंधक

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  इस  झगड़े  का  संतोषजनक  हल  निकालना

 बहुत  महत्वपूर्ण  समझते  हैं  ।  gaye की  ओर  ध्यान  दिलाया  जाना
 में  चर्चा  जारी  होने  के  समय  पर  निर्णय

 भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  नहरी
 किया  गया  था  कि  इस  में  भाग  लेने  वाला

 पानी  का  झगड़ा
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 में  सिचाई  विद्युत  मंत्री  का  ध्यान
 अध्यक्ष  के  रूप  में  प्रबन्धकों  के  अमीनिधि

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की
 होंगे  |  बैंक  दल  के  कौर  सदस्य  सर्वश्री

 a
 दिलाता हुं  श्र  प्रार्थना

 करता  हूं
 बेकार  कौर  बारू  हैं  जोकि  शुरू  से  बैंक  की

 कि
 वह

 इस
 के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दें  भोर  से  इस  काम  में  भाग  लेते  रहे  हैं

 ।

 चूंकि  नये  काम  में  विस्तृत  रूप  से  योजनायें २८  PeUY
 के

 मेन  में  हाल  ही  में  प्रकाशित  एक

 बनाने  का  काम  भी  सम्मिलित  इसलिये

 कर्मचारीवृंद  में  कुछ  नये  इंजीनियर  नियुक्त रिपोर्ट  के  भारत  wk

 करना  शभ्रावश्यक  था  |  मामले  को  फिर
 पाकिस्तान  के  बीच  नहरी  पानी  के

 से  शुरू  करने  प्रदान  नहीं  निर्देश
 झगड़े  की  नवीनतम

 स्थिति  के  बारे
 बिल्कुल  स्पष्ट  हें  अर  नई  बातचीत  पहले मे  काफ़ी  शंका  पैदा  हो  गई  है  है

 682  LSD  पर
 अ्रथत्  बैंक  के

 ५  फरवरी  १९४४
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 जायेगी

 |
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 सब  विभाग  यह  बात  मानेंगे  कि  सरकार  को
 करने  ae  योजना  dare  करने  में  जो  समस्यायें

 उत्पन्न  हुई  उन
 की

 जांच  करने  के  लिये
 यह  शाक्ति  देनें  की  आवश्यकता  है  कौर

 बक  के  नयें  पदाधिकारियों के  लिये  स्थान
 वर्तमान  fara  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 पर  जा  कर  दौरा  करना  श्रावस्ती  हो  गया  हुए  हमें  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  विदेशी

 विनिमय  बचाना  है  कौर  इस
 का  अधिक

 ह कि  ।

 यह  सत्य  नहीं  है  कि  ae  मिशन  को
 से  भ्रमित  प्रयोग  करना  है  ।  यदि  माननीय

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यहां
 सिंघ  तास  की  सदस्यों का  कोई  ज्ञान

 नहीं  है  ।  इस  के  तीन  सदस्य  wast
 होते  तो  बहुत  अच्छा  क्योंकि  हम

 व्हीलर  शर  बेंगस्टन  शुरू  से
 बातचीत  में  कुछ  रचनात्मक  सुझाव  देना  चाहते  हें  कौर

 इस  अधिनियम  की  कार्यान्वित में  त्रुटियों
 भाग  लेते  रहे  हैं  ।  चूंकि  fara  बैंक  इस  मामले

 में  बहुत  रुचि  ले  रहा  है  भ्र  दोनों  पक्ष  झगड़े
 की  ध्यान  दिलाना  चाहते  हें  ।  यह

 बात  स्वीकार  की  जाती  है  कि  इस  सम्बन्ध को  सुलझाना  चाहते  इसलिये  भारत

 सरकार  करती  है  कि  संतोषजनक  में  नीति  के  बदलते  रहने  के  कारण  झ्रान्तरिक

 समझौता  हो  जायेगा  ।  बाज़ार  में  मूल्यों  में  बहुत  उतार  चढ़ाव

 ee  gat  है
 ।

 ग्रा यात  श्र  निर्यात  नीति  केवल

 आयात  तथा  निर्यात  (  नियन्त्रण
 विदेशी  विनिमय  नीति  को  ध्यान  में  रख

 कर  नहीं  निर्धारित  करनी  मुख्य
 संशोधन  विधेयक

 बात  देशी  उद्योगों  को  पर्याप्त  संरक्षण

 सभापति  महोदय  अब  १  देने  की  भ्रावस्यकता  पर  भी  उचित  ध्यान  देना

 REY  को  श्री  करमरकर  द्वारा  प्रस्तुत
 चाहिये  ।  एक  स्पष्ट  निश्चित  नीति  न  होने

 निम्न  प्रस्ताव  पर  चर्चा  आरम्भ

 होगी  :
 के  कारण  बहुत  से  उद्योगों  को  कठिनाई

 पेश  भाई  है  भ्र ौर  भ्रष्टाचार  अरार  पक्षपात
 44.0  तथा  निर्यात  )

 की  भी  शिकायतें
 की

 गई  हैं
 ।

 मुझे  ि  है
 कि

 १९४७  में  भ्र ग्रे तर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 भ्रष्टाचार की  दिक्कतें  अब  कम  हो  गई  हैं  ।

 मुझे  ore  है  कि  विलम्ब  को  रोकने  के  लिये
 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  भी  पग  उठाये  जायेंगे  ।
 विचार  किया  जाये  1”

 PEXR  के  शुभारम्भ  से  aaa  ग्रोवर
 श्री  ato  चटर्जी  :

 निर्यात  नीति
 में  कुछ  स्थिरता  लाने  का

 इस  विधेयक
 का

 उद्देश्य  यह  है  किਂ  विदेशी  प्रयत्न  किया  गया  है  कौर
 यह  संतोषजनक

 व्यापार  पर  पांच  साल  की  wary
 बात  है  कि  ara  ak  निर्यात  व्यापार

 अर्थात् २३१  १९६० तक  के  लिये  लाइसेंसों  के  मामले  में  अरब  उतना  विलम्ब
 नियंत्रण  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 नहीं  होता  जितना  पहले  करता  था  ।

 की  शक्तियां बढ़ाई  जायें
 ।  मुझे  at  है  कि

 में  चाहता  हूं  कि  भ्रष्टाचार  को  कम  करने  के
 इस  अधिनियम को  जम्मू  ah  काश्मीर

 लिये  भी  कुछ  प्रौढ़  कार्यवाही  कीः  जाये  ।

 राज्य  में  भी
 लागू  किया  जा  रहा  है  ।  विदेशी  एक  शझ्राइवासन  feat  जाना  चाहिये  कि

 व्यापार पर  नियंत्रण  द्वितीय  युद्ध  मंत्रालय  या  मंत्री  से  सम्बन्धित  किसी  व्यक्ति
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 को  लाइसेंस  या  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  कोई  था  कि  वित्त  वाणिज्य  उद्योग

 सुविधा  नहीं  दी  जायेगी  ।  चूंकि  नीति  wa  मंत्रालय  कौर  ford  बैंक  को  इस  समस्या

 भी  मुख्यतया  विदेशी  विनिमय  की  स्थिति  की  सविस्तार  जांच  करनी  चाहिये  ।  जहां

 और  कोटा  पर  आधारित  तक  मुझे  ज्ञात  है  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई

 कई  मामलों  में  देशी  उद्योगों  के  समिति  नियुक्त  नहीं
 की

 गई  है  परौ  यद्यपि

 हितों  की  उपेक्षा  हुई  है  दौर  Alar  आयात  मंत्रणा  परिषद्  ने  समय-समय  पर

 झलकता  से  प्रतीक  हो  जाते  ।  इस  नीति  इस  सिफ़ारिश  की  पुनरावृत्ति  की  अभी

 में  परिवर्तन  करने  की  शझ्रावव्यकता  ।
 तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 सांकेतिक  आयात  प्रणाली  शौर  नियंत्रण

 को  क्रिया  ढीला  करने  की  नीति  का
 आयात  लाइसेंस  देने  वालों  तर  प्रफुल्ल

 प्राधिकारियों  के  बीच  भी  उचित  समन्वय भोक्ता ओं  की  दृष्टि  से  स्वागत  किया  जायेगा  ॥

 परन्तु  में  एक  सुझाव  रखना  चाहता हूं  कि
 होना  चाहिये  |  समन्वय  न  होने  के  कारण

 केवल  इस  ara  पर  कि  कुछ  निश्चित
 रायात  माल  के  निबटारे  में  बहुत  विलम्ब

 कोटे  के  लिये  लाइसंस  देने  से  आयात  व्यापार  होता  है  |  वाणिज्य  मंत्रालय  ale  वित्त

 मंत्रालय  को  इस  विलम्ब  को  रोकने  का  उचित का  तरीका  स्थिर  हो  जाता  वास्तविक

 उपभोक्ता ग्र ों  को  म्रन्था  बुन  नहीं  दिये  जाने  तरीका  निकालना  चाहिये  ।

 चाहियें  ।  उदाहरण  के  लिये  किसी  व्यापार

 अब  में  सरकार  से  यह  अपील  करता में  लगे  हुए  व्यक्ति  को  विदेशों  से  सीधा

 हूं  कि  विदेशी  ak  भ्रान्त रिक  बाज़ारों  में आयात  करते  में  सहायता  देने  की  योजना

 पर  विचार  करने  की  शझ्रावइ्यकता  है  शहरों
 मूल्यों  की  प्रवृत्ति  का  पर्याप्त  ak  उचित

 रिकार्ड  रखना  चाहिये  ।  झ्रा्थिक  मंत्रणा दाता
 मेरे  विचार  में  ara  तथा  निर्यात  मंत्रणा

 समिति  ने  भी  यह  सुझाव  दिया  था  ।  में  ara
 के  कार्यालय  में  मूल्य  सम्बन्धी  झांकने  इकट्ठे

 करने  की  जो  व्यवस्था  वह  सब॑  था
 करता  हं  कि  वाणिज्य  वित्त  मंत्री  और

 जनक है
 रिजर्व  बैंक  प्राधिकारी  मिल  कर  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  योजना  बनायेंगे  ।
 यह  स्पष्ट  है  कि  आयात  नियंत्रण

 जारी

 रखना  श्रावक  क्योंकि  कुछ  उद्योगों एक  ae  बात  जिस  पर  तुरन्त  ध्यान

 देने  की  आवश्यकता  है  यह  है  कि  तदर्थ  लाइसेंस
 को  संरक्षित  करना  श्रत्यावव्यक  है  श्र

 देने  की  प्रणाली  के  विस्तार  पर  नियंत्रण
 केवल  ऊंचे  प्र शुल्कों  से  काम  नहीं  चल  सकता  |

 इसलिये  नियंत्रण  करने  के  लिये  सरकार
 करना  चाहिये

 ।  इस  का  एक  पहलू  जोकि

 विशेष  रूप  से  भ्रापत्तिजनक
 है  कि  कुछ  वस् तुम् रों

 को
 झा क्ति  देना  अनिवार्य  है  ।  एक  शर  बात

 जैसाकि  सोडा  ta,  कास्टिक  सोडा  और
 जिस  के  लिये  में  अनुरोध  करता  हूं  यह  है

 कच्चे  रेशम के  लिये  ora '  के  लाइसेंस
 कि  नीति  का  पुनर्विलोकन  प्रत्येक  ६  मासों

 कुछ  विशिष्ट
 फर्मों  को  दिये  जाते  हैं  ।  ऐसा

 के  बाद  नहीं  बल्कि  विधिक  झ्राधार  पर  होना

 नहीं  होना  चाहिये  ।  चाहियें  ताकि  इस  में  भ्रमित  स्थिरता  लाई

 जा  सके  भ्र  मूल्यों  विशेष  कर  कृषि
 रायात  नियंत्रण  जांच  समिति  ने  यह

 सिफ़ारिश  की  थी  वर्तमान  बीमा  भाड़ा  व्यय

 उत्पाद  के  मूल्यों  में  कमी  होने  की  प्रवृत्ति

 को
 रोका  जा  सके

 ।
 मुझे  विश्वास  है  कि

 सहित  श्रायात  ठेकों  के  TAT  पर  जहाज़  योग्य  ad  शास्त्री  ate  प्राधिकारी  इस
 के  भाड़े  सहित  ठेके  रखने  चाहियें  और  कहा  area  की  नीति  निर्धारित  कर  सकते  हैं  ।



 VRB  आयात  तथा  निर्यात  ५  mae  १९५५  संशोधन  Rzo

 श्री  कर मरकर  :  क्या  माननीय  सदस्य  की  श्रतुज्ञप्ति  जारी  करने  के  बारे  में  चाहे

 एकाधिपत्यਂ  वाले  प्रख्यात  और  निर्यात  कर्ता  उस  के  नवीकरण  के  बारे  उस  पर  फीस

 ली  जायेगी ।
 चाहते  हें

 या
 यह  चाहते  हें  कि  यह  सुविधा

 अधिक  लोगों  को  दी  जाये  ?
 माननीय  सदस्य  का  विचार  था  कि

 यदि  यह  कर  है  तो  यह  धन  विधेयक  बन
 श्री  एन०  Ato  चटर्जी  :  alee  लोगों

 को  दी  जाय  जायेगा  रोक  ऐसा  होने  पर  इसे  राज्य  सभा

 में  पुरःस्थापित  नहीं  fear  जा  सकता  र
 श्री  कर मरकर  :  यह  हमारा  नीति  के

 दूसरे  यह  कि  इस  के  fat  राष्ट्रपति  को

 विरुद्ध है  ।
 स्वीकृति  अ्रपेक्षित  होगी  ।  उन्होंने  यह  आपत्ति

 थ्री  एन०  ato  चटर्जी  :  में  चाहता  हूं
 की  थी  ।  परन्तु  यह  तो  केवल  फीस है  इस

 उन्होंने कि  नीति  ऐसी  हो  जिस  से  उपभोक्ताओं  लिये  उन  की  अ्रापत्ति  व्यर्थ  हे  ।

 को  लाभ  पहुंचे  शौर  उद्योग  विकसित  हों  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  दो  निर्णयों  को  कौर

 सभापति  महोदय  :  श्री  यू
 ०  एम०  त्रिवेदी

 निर्देश  किया  जिन  में  से  एक  उड़ीसा  उच्च

 न्यायालय  के  निर्णय  से  था  फिर  दूसरा  मद्रास
 ने  एक  ग्रौचित्य  wea  किया  विधि  मंत्री

 उसे  स्पष्ट करें  ।
 उच्च  न्यायालय  से  था  ।  इन  में  फीस  भ्र ौर  कर

 दर  श्र  इन  दोनों  को  सैनिक  अवस्था

 विधि  मंत्रालय  में  मंत्री  पाटनकर  )  :
 पर  विस्तारपूर्वक  चर्चा  की  गई  है  ।  हमारे

 पिछली  बार  माननीय  सदस्य  श्री  त्रिवेदी  ने
 संविधान  में  फ़ीस  कौर  कर  में  अन्तर  स्पष्ट

 एक  प्रदत्त  उठाया  था  कि  अधिनियम  की  धारा
 रूप  से  बताया  गया  है  ।  प्रथम  सूत्रों  को

 इस  बात  की  व्यवस्था  करती  है  कि
 £६  में  विशेष  रूप  से  फ़ीस  लगाने  की  शक्ति

 अ्रावेदन  पत्रों  पर  फीस  ली  जायेगी  ark
 प्रदान  की  गई  है  ।  फिर  कोस  ग्र  कर  के

 उन्होंने  यह  भी  दलील  दी  कि  हाल  ही  में
 सम्बन्ध  में  सब  विधि  पर  विचार  किया  गया

 उच्च  न्यायालय  ara  दिये  गये  निर्णयों
 भर  वे  इस  परिणाम  पर  पहुंचे  कि  कर

 के  भ्र नू सार  यह  एक  प्रकार  का  कर  ही  है  ।
 कौर  ठोस  के  लक्षणों  में  स्पष्ट  अन्तर  है  ।

 में
 ने  बड़े

 ध्यान  से  नियों  की  जांच  की  है  मद्रास  उच्च  न्यायालय  का  निर्णय  अधिक

 ait  मेरा  विचार  है  कि  माननीय  सदस्य  की
 विस्तृत  है  कौर  वे  कहते  हूं  कि  भ्रास्ट्रेलिया

 दलील  ठीकਂ  नहीं  है  ।
 के  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश

 खंड
 ४

 में  केवल  यही  कहा  गया  है  श्री  द्वारा  मैथ्यूस  बनाम  चिकोरी  माक

 be
 ae #©  #  wafer  जारी  टिंग  fig  में  कर  को  स्पष्ट  दो  गई  है

 करते  अथवा  उस  के  नवीकरण  के
 एक  ऐसा  धन  है  जिसे

 बारे  में  आवेदन  पत्र  परਂ  सार्वजनिक

 शब्दों  पर  कार्यों के  विधि के

 आवेदन  पत्र  पर  अथवा  किसी  भ्र निवार्य रूप  से  मांग  सकते

 दी  गई  अथवा  नवीकरण  की  यह  धन  की  गई

 गई  अनुज्ञप्ति  परਂ  शब्द  रखे  के  बदले  के  रूप  में  नहीं  |
 ~eN प  हैं

 जाया  l  में
 यह  अन्तर

 धारा  के  संशोधन  का  ग्राह्य  यह  है  कि  वे  सब  कर  सामान्य  भार  के

 भ्रावेदन  पत्रों  पर  चाहे  वे  आयात  या  mw  केरूप  में  लगाया  जाता
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 है  श्र  फ़ीस  विशेष  उन  लोगों  को  जो  अनुज्ञप्ति

 लाभ  अथवा  सेवा  के  लिये  ।  मांगते हैं  शौर  जो  अ्रनज्ञप्ति कां  लाभ  प्राप्त

 फ़ीस  एक  विशेष  सुविधा  alt  करना  चाहते  हैं  ।  अनुज्ञप्ति  प्राप्त  करने  के

 एक  विशेष  अवस्था के  लिये  लिये  उन्हें  फीस  देनी  पड़ेगी  |  यह  सामान्य

 होती  जैसे  दस्तावेजों या  कर  के  रूप  में  सामान्य  राजस्व  में  जेमा  नहीं

 विवाह  श्रनुज्ञप्तियों  की  पंजीयन  होगा ।

 फ़ीस  के  मामले  में  सार्वजनिक
 कर  ate  फीस  में  एक  भ्र ौर  हैं

 हित  मूल  vert
 a

 fara
 श्र  वह  है  करदाता  पर  लगाये  जाने  वालें

 होते  जो  कर  श्र  फ़ीस  कर  की  मात्रा  ।  कर  के  मामले  में  मात्रा

 जाते  हैं  उन  सब  का  करदाता  की  भगतान  शक्ति  पर  निसार

 आधार  सार्वजनिक हित  होता
 करती  धर्म  मामले  में  यह  किसी  विशेष

 क  क  क
 ी

 व्यक्ति  की  क्षमता  पर  निर्भर  करती  है  ।

 इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  कि  कई  बातों  कर  फीस  के  स्वरूप  में  यह  मूल

 में  कर  फीस  से  मिलता  है  कठिनाई  है  ।  फीस  की  मात्रा  किसी  व्यक्ति  की  क्षमता

 इस  बात  में  होती  है  कि  दोनों  में  कसे  भेद  पर  नहीं  बल्कि  इस  बात  पर  निरभर  करती

 किया  जाये
 ?

 निस्सन्देह  कर  एक  ऐसा  धन  है  कि  उसे  एक  लाभ  प्राप्त  करना  है  ।

 है  जो  सरकारी  प्राधिकार  द्वारा  सार्वजनिक  लिये  वह  सब  के  लिये  समान  है  ।  सारे

 निर्णय  पर  विचार  करने  से  मुझे  विश्वास प्रयोजनों  केਂ  लिये  विधि  के  aaa  अ्रनिवायें

 रूप  से  प्राप्त  किया  जाता  है  परन्तु  कर  का  हो  गया  है  कि  यह  अनुज्ञप्त  फीस  के  aft

 दूसरा  शर  उतना  ही  महत्वपूर्ण  लक्षण  एक  रिक्त  कुछ  नहीं  जैसे  कि  उड़ीसा  उच्च

 यह  भी  है  कि  कर  सार्वजनिक  प्रयोजनों  न्यायालय  से  भ्रमित  के  मामला  में  कहा  गया

 के  लिये  राज्य  का  ४  पुरा  करने  के  हेतु  है
 ।

 जहां  तक  इन  विषयों  का  सम्बन्ध है  यह

 करदाताओं  को  बिना  कोई  विशेष
 लाभ  दिये  स्वयं  उपबन्ध  की  भाषा  से  स्पष्ट  है  कि  यह

 लगाया  जाता  है  |  केवल  अनुज्ञप्ति  फ़ीस  है  जो  इस  से  सम्बन्धित

 काय  वाली  लागत  को  पुरा  करने
 में  उन  का  ध्यान  इस  मूल  श्राधार  की

 के  लिये  कुछ  राजस्व  एकत्र  करने  के  लिये
 ओर  दिलाता हूं  ।

 लगाई गई  है  ।  शभ्रौचित्य wea  में  कोई

 श्री  एन०  ato  क्या यह  ठोस  ata  नहीं  है  ।

 विपति  मुकर्जी  का  ध्यान  है
 ?

 श्री  ए०  एम०  थामस  (

 श्री  पाकर  :  जी  उन  का  कहना
 कया  यह  बात  भ्रनुच्छेद ११०  (2)  नहीं

 है  कि  कर  का  सम्बन्ध  उन  विशेष  लाभों  a  जाती है  ?

 से  नहीं  है  जो  करदाता को  दिये  जाते  हैं
 श्री  पाटनकर  माननीय  सदस्य  द्वारा

 इसी  झ्राधार  पर  उन्होंने इस  मामले  का
 कही  गई  बात  बारे  में  मुझे  यह  कहना

 निर्णय किया  है

 इसे  फ़ीस  के  रूप  में  लगाने  का  विचार
 है  कि  मद्रास  उच्च  न्यायालय  के  एक  मामले

 म
 वास्तव

 म
 वह  उसी  रूप  में  था  परन्तु

 हैं
 ।

 भ्रनुज्नञप्ति  फ़ीस  सामान्य  भार  के  रूप
 वे

 इस  परिणाम  पर  पहुंचे कि  इस  के  स्वरूप
 म

 एकत्र  नहीं  की  जानी  है  बल्कि  इसलिये
 से  फ़ीस  प्रतीत  होती  परन्तु  वास्तव

 कि  इस
 से

 कुछ  लोगों  को  विशेष  लाभ  होता  है  ।  म
 यह  कर  था  ।  इसलिये यह  जानने के  लिये



 ९३३  अ्रायात तथा नियति तथा  नियति  ॥... ५ मार्चे  १९५५  (tia)  संशोधन  विधेयक  ९३४

 [  श्री  पाटनकर  |]

 कि  क्या  यह  फीस  है  कर  इस  के  रूप  का  उल्लेख किया  गया  fe  पंजाब  विधान

 की  बजाये  इस  के  विषय  पर  विचार  करना  मंडल  में  एक  कांग्रेसी
 सदस्य  ने  एक  मंत्री

 आवश्यक था  |  इस  मामले  में  कोई  भी  व्यक्ति  पर
 भ्रष्टाचार  का  आरोप  लगाया हे

 देखते  ही  यह  कह  सकता  है  कि  यह  केवल  और  सरकार  बड़ी  निन्दा की  है  ।

 अनुज्ञप्ति के  लिये  फीस है
 पिछली  माननीय  मंत्री  ने

 सभापति  महोदय  :  में  माननीय  मंत्री  कहा  fe  यदि  हम  आयात  कौर  निर्यात

 से  सहमत  हूं  और  में  प्रामीत्य  set  को  नियम  पर  नियंत्रण न  करें  बड़ी  भझ्रव्यवस्था

 फैल  जायेगी  ।  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि विरुद्ध  ठहराती हूं  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  UF  इस  विधान
 ऐसा

 करने  से
 भ्र व्यवस्था

 शौर
 भ्रष्टाचार

 बढ़  जायेगा  कोई  व्यक्ति  जो  देख  सकता  यह
 के  सिद्धान्त का  सेन  करता  हूं  ।  इसे

 वाही  सरकार  ने  १९४०  में  भारतीय  सुरक्षा
 नहीं  कहेगा  ।  कि  भ्रष्टाचार  नहीं  है  ।  श्री

 मरकर  चाहे  इस  बात  से  इनकार  करते
 नियमों  के  ae  पुरःस्थापित किया  था

 रहें  ।  सरकारी  प्रकाशनों  में  भी  इस  का
 उन  का  उद्देश्य  भारत  के  उद्योग  को  लाभ

 नहीं  था  मिलने
 उल्लेख  किया  जा  चुका  है  |

 पर  हम  ने  कुछ  सामाजिक उद्देश्यों  से  आयात  में  यह  सुझाव  देता  हं  कि  इस  विषय  पर

 झर  निर्यात  पर  नियंत्रण करना  चाहा  जनता  के  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  चाहिये

 हमारा  उद्देश्य  था  कि  को  इस  प्रकार  न  कि  इस  दृष्टि  से  कि  सरकार  को  शभ्रसुविधा

 नियमित  किया  जायें  कि  भारतीय  उद्योग  अथवा  कठिनाई  होती  है  ।  माननीय  मंत्री  ने

 उन्नति  कर  सकें
 ।

 में  अनुभव  करता  हूं  कि  कहा  कि  यदि  में  उन  के  कमरे  में  जा  कर

 एक  कल्याणकारी राज्य  निर्यात  जैसा  इस  पर  चर्चा  करूं  तो  मुझे  विश्वास  हो  जायेगा

 व्यापार  निजी  शअ्रभिकरणों को  नहीं  सौंप  fe  कहीं  भ्रष्टाचार नहीं  है  ।

 सकता  क्योंकि वे  कभी  भी  राष्ट्रीय  हित

 इसलिये
 श्र  कर मरकर  :  में  ने  माननीय  सदस्य

 की  कौर  ध्यानਂ  नहीं  देते  ।
 को  कभी  ऐसा  नहीं  कहा  |  उन्हें  चाय  पर

 देना  की  wa  व्यवस्था  का  विकास  नहीं  हो

 सकता  |
 निमंत्रण  दे  सकता  हूं  परन्तु  भ्रष्टाचार  पर

 चर्चा  करने  लिये  नहीं  |

 अपनी  योजनाओं  के  लिय धन  प्राप्त  में  बताना श्री  एस०  एस०  मोरे

 करने  के  हेतु  हम  कर  लगा  रहे  हे  परन्तु  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  में  सरकारी  प्रकाशनों

 यदि  श्रायात  निर्यात  को  पुर्णतया  अपने  का  क्या  मत  है  पौर  इस  के  लिये  में  प्राक्कलन

 हाथ  में  ले  लिया  जाये  तो  सारा  लाभ  समिति  का  PEYo-¥ 2  का  तृतीय  प्रतिवेदन

 कोष  में
 जायेगा

 परन्तु  में  पूछता  हुं  कि  क्या  देखने  को  कहूंगा  ।  १९५१-५२  से  पूर्वे  यह

 यह  काम  बिना  भ्रष्टाचार  सुझाव  दिया  गया  था  कि  एक  शिकायत

 परिवार-पालन के  चल  सकेगा  ।  सरकारी  समिति  नियुक्त  को  जानी  चाहिये  इस  से

 विभागों में  पहले  ही  बहुत  भ्रष्टाचार फैला  भ्रष्टाचार  की  शिकायतें  तो  कम  हो  गई

 हुमा  है
 ।

 स्वयं  कांग्रेस  के  सदस्य  सरकार  हैं  इस  का  यह  कारण  है  कि  निजी

 पर  भ्रष्टाचार  का  दोष  लगाते  हैं  ।  राज  aaa  waar  निर्यात  करने  वाला  जिस  के

 के  टाइम्स  श्राफ  इंडिया  पत्र  में  भी  इस  बार  खिलाफ़  शिकायत  करता  है  वही  उस  शिकायत
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 का  निर्णय  करता  है  ।  वाणिज्य  मंत्री  स्वयं  योजना  अयोग  ने  व्यापारी  सार्थों  द्वारा

 इसे  स्वीकार  कर  चुके  हें  कि  भ्रनुज्ञप्तियां  प्रभावशाली  व्यक्तियों  के  सम्बन्धियों  अर

 देने  के  मामलों  ak  उन  के  सम्बन्ध  में  मित्रों को  नौकर  रख  लेने  की  प्रथा का

 शिकायतों  का  निबटारा  वे  स्वयं  करते  हैं  ।  जोरदार  विरोध  किया  है  इस  प्रथा

 श्राइचय  की  बात  है  कि  अनुभूतियों
 को  निरुत्साहित करने  की  आवश्यकता  बतलाई

 की  gama ar faverr wet F fart का  निपटारा  करने  के  लिये  है .।  वाणिज्य  मंत्री  सदा  यही  राग

 नियुक्त  किये  गये  अधिकारियों  के  विरुद्ध  रहते  हूं  कि  सब  कुछ  ठीक  है  भ्रच्छा

 जो  शिकायतें  होती  वे  उन्हीं  अधिकारियों  परन्तु  में  यह  कहूंगा  कि  उन  के  विभाग

 में  बहुत  अ्रधिक  भ्रष्टाचार
 HAT

 है  । को  भेज  दी  जाती  हें  ।  समिति  का  यह  मत  है

 कि  जनता  के  मन  में  विश्वास  उत्पन्न  करने  सरकार  ने  एक  लम्बी  सुची  तैयार  की  है

 श्र  विभाग  में  से  भ्रष्टाचार  तथा  HSrA-
 जिस के  द्वारा  were  को  छपाने  का

 पालन  के  दोषों  को  निकालने  के  लिये  यह  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  में  जानता  हूं  कि  बम्बई

 पुराना  तरीका  भ्रच्छा  नहीं  है  ।  केवल  में  ही  राज्य  में  कई  सार्थों  को  करोड़ों  रुपये  की

 नहीं  प्राक्कलन  समिति  भी  कहती  आयात  भ्रनुज्ञप्तियां दी  गई  हे  ।  मुझे  समझ

 है  कि  विभाग  में  से  भ्रष्टाचार  के  दोषारोपों  में  नहीं  आता  कि  शभ्राखिर  सरकारी  नियम

 को  निकालना  चाहिये  1  समिति  ने  इस  क्या  हैं  ।  में  उन  व्यापारियों के  हितों  को

 की  जांच  के  लिये  जिला  न्यायाधीश  के  साथ  बचाना  चाहता  हूं  जो  ईमानदारी के
 साथ

 अपनी  जीविका कमाते  हैं  । एक  ऐसी  समिति  नियुक्त  करने  की  सरकार

 से  प्रार्थना
 को

 है  ।  किन्तु  क्या  सरकार  ने

 इन  art  को  सिद्ध  करने  के  लिये  ऐसी  प्राक्कलन  समिति  ने  इन  सब  मामलों

 कोई  समिति  नियुक्त  की  है  ?
 की  जांच  पड़ताल  करने  के  लिये  एक  ज़िला

 श्री  गोरावाला  ने  ५  प्रतिवेदन  में  न्यायाधीश  नियुक्त  करने  की  सिफारिश  की

 थी  ।  योजना  ara  ने  भी  सम्पकं  करने
 कहा  है  fe  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अधिकारी

 बड़े  व्यापारियों की  इच्छाश्रों  को  पूरा  करने
 वाले  व्यक्तियों  को  रखने  की  बुरी  प्रथा  का

 के  लिये  विशेष  कर  निर्यात  तथा  उल्लेख  किया  है
 ।

 इसलिये  में  चाहता  हूं  कि

 सरकार  को  एकमात्र  प्राया तक  निर्यातक aaa  अनुज्ञप्ति यां  देने  के  मामले  में

 चार  करते  हैं  सब  से  बुरी  बात  यह  है
 होना  चाहिये

 ।
 परन्तु  सरकार  को  यह  भी

 देखना  होगा  कि  कहीं  भ्रष्टाचार  न  होने
 कि  परिवहन  सम्बन्धी  जानकारी  प्रकट  हो

 जाती  हू  ।  निर्यात  तथा  sara  नीति  की
 पाये

 ।
 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  समाजवादी

 घोषणा  होने  से  पहले  ही  यह  व्यापारियों
 रूपरेखा  में  प्रभावित  व्यक्तियों  को  न्यायालय

 में  जा  कर  मामला  रखने  की  स्वतंत्रता को
 मालूम  हो  जाती  है  ate  वे  उस  नीति

 होनी  जहां  वे  सारी  बात  खोल
 का  खंडन  करने  के  लिये  कार्यवाही  कर

 लेते हैं  ।  कर  कह  सकें  र  ऊपर  का  कोई  दबाव  न

 पड़ने  पायें  ।  मंत्रियों  को  इतना  संवेदनशील

 योजना  आयोग  ने
 इस  भ्रष्टाचार को  होना  चाहिये  कि  वह  भ्रष्टाचार  कौर  भ्रष्टा

 झन भव भ्  करते  हुए  कहा  कि  प्रयास  सम्बन्धी
 चारी  व्यक्ति  का  तुरन्त  पता  लगा  कर  उसे

 भ्र पर्याप्त  निरीक्षण  शर  ध्यान  न  होने  के
 दूर  करने  का  प्रयत्न  करें  ।  यदि  उन  को

 कारण  बड़े  व्यापारी  ata  लाभ  से  अपने
 भ्रष्टाचार  को  देखते  रहने  की  आदत  पढ़

 घर  भर  लेते  हैं  ।
 तोयद समाज के समाज  के  लियें  बड़ी  घातक
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 [
 श्री  एस०  एस०  मोर

 सिद्ध  और  लोगों  को  खुल्लमखुल्ला  शर  झअवमल्यन  को  रोकने  के  लिये  नियंत्रण

 मंत्रियों  का  विरोध  करने  को  बाधित  होना  का  सहारा  लेना  पड़ा  |  इसलिये  हमें

 पड़गा  |  व्यापार  को  संभालना  चाहिये  |

 दूसरा  कारण  यह  है  कि  हम  योजना  में  संलग्न श्री  वो०  खो०  पी  अन्य  पांच  वर्षों

 के  लिये  नियंत्रण  जारी  रखने  की  मांग  करने
 e

 वाले  इस  विधेयक  से  ag  प्रतीत  होता  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  बड़ी  weal  बात

 इन  वर्षों  में  कोई  एसी  घटना  होने  वाली  है  कही  है  fe  wa  भविष्य  में  निर्यात  नियंत्रण

 जो  इन  नियंत्रणों  को  हटा  देगी  ।  सभा  को  के  स्थान  पर  निर्यात  की  उन्नति  होगी  ।

 तथ्यों  को  सामने  रखते  हुए  इसी  बात  का
 वाणिज्य  तथा  वित्त  मंत्रियों  के  भाषणों

 परीक्षण करना  अभिप्रेत  हैं  ।
 से  यह  प्रभाव  मिलता  है  किਂ  हमारा  भुगतान

 मने  पांच  ay  के  स्थान  पर  दस  वह
 बिल्कुल  ठीक  है

 ।
 किन्तु  हम  नहीं

 की  अवधि  बढ़ाने  का  संशोधन  रखा  क्योंकि
 समझते  कि  यह  बात  aaa  सत्य  क्योंकि

 संसार  की  वर्तमान  स्थिति  ऐसी  है  कि  नियंत्रण
 हमारा  भुगतान  सन्तुलन  विदेशी  सहायता

 के  बिना  वाणिज्य  श्र  उद्योग  सुरक्षित  नहीं  भ्र  हमारी  पौण्ड  पावना  के  कारण  ऐसा

 रह  सकते  ।
 हुमा  कि  हमारी  स्थिति  के

 विरोधी  पक्ष  के  वक्तागश्रों  are  fara  कर
 कारण  |

 श्री  एन०  सी०  चटर्जी  ने  इस  विधेयक का  योजना  के  चार  वर्षों  में  हम  ने  as

 समर्थन  करते  हुए  नियंत्रण  को  सिद्ध  पौण्ड  पावना  का  बड़ा  भ्रंश  खच  कर  दिया

 किया  है  |  इस  मंत्रालय  का  काय  अत्यन्त  हेयर  PEXQ  तथा  PER  में  कोरिया

 व्यापक  तौर  विस्तृत  होने  के  कारण  कुछ  युद्ध  और  भ्रवमूल्यन  के  कारण  हमारा  निर्यात
 गलतियां  संभव  किन्तु  सरकार  उन  बहुत  अधिक  बढ़  गया  था  शौर  हम  ने  LEYo-

 गलतियों  को  मान  कर  उन्हें  सुधारने  को  ५१  तथा  PEXL-UQ  में  LEVE-Yo  की

 तयार है  ।  तुलना में  ३५०  करोड़ से  भ्रमित  रुपये

 श्री  मोरे  ने  पुस्तकों  प्र  निवेदनों  केਂ  माल  का  निर्यात  किया  ।  हम  यह  सब  खर्च

 आघार  पर  भ्रष्टाचार  उल्लेख  किया  है  कर  चके हैं

 किन्तु  वास्तव  में  यह  स्थिति  तीन  या  चार  वित्त  मंत्री  ने  wat  भाषण  में  कहा

 ay  पहले  की  है  ।  इस  समय  वैसी  स्थिति  है  कि  हमें  १९५५  के  तक  VAR

 नहीं है  ।  करोड़  रुपये  की  विदेशी  सहायता

 इस  प्रकार  लगभग  Xo  करोड़  की  ale निस्सन्देह  हमारे  देश  में  नियंत्रण  का

 श्रीगणेश  युद्ध  के  साथ  किन्तु  युद्ध के
 हो  जायगी  ।  इस  का  कारण  कोरिया  युद्ध

 जो  बार  बार  नहीं  ।  श्रवमल्यन
 बिना  भी  नियंत्रण  सकते  जैसाकि

 पश्चिम  यूरोप  के  बहुत  से  देशों  को  इस  का  कोरिया  विदेशी  सहायता  केਂ  आधार

 ara  लेना  पड़ा  ।  उन  दिनों  में  नियंत्रण  पर  हमਂ  अपनी  निर्यात  तथा  नीति  नहीं

 बना  सकते  |
 का  कारण  यह  कि  व्यापार  प्रतिकूल

 था  ।
 व्यापार  अन्तर  के  प्रतिकूल  होने  के

 वित्त  मंत्री  ने  कहां  है  कि  हम

 कारण  यूरोपीय देशों  में  भ्रवमूल्यन  gat  राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  को  Vee  लाख  Tax
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 वापिस  लौटा  रहे  हैं
 ।

 किन्तु  यह  तो  एक  व्यापार  में  सट्टे  का  कुछ  कुछ

 प्रकार  का  ऋण  जो  हमें  एक  निश्चित

 अवधि  के  पश्चात्  लौटाना  ही  है
 ।

 में  इस  लिये  जोखिम  का  काम  करना  कठिन  at

 बात  का  उल्लेख  यह  सिद्ध  करने  के  लिये  बात  है  ।  किन्तु  we  gare  यह  दिया  गया

 कर  रहा  हूं  कि  हमारा  भुगतान  सन्तुलन

 ऐसा  नहीं  जैसा  यह  प्रतीत  होता  है  ।

 सकता  है  ।  है  fe  माननीय  मंत्री
 सभा  को  इन  नियंत्रणों को  न

 केवल  स्वीकार  ही  कर  लेना  अपितु
 इंस  विषय  में  कुछ  प्रकाश  डाल  सकेंगे  |

 इन  के  सम्बन्ध  में  पूर्ण  सहयोग  भी  देना  मुझे  सरकार  की  आयात  तथा  निर्यात

 क्योंकि  मुझे  तराशा  है  कि  हम  सरकार  सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  एक  शिकायत

 के  इस  मत  से  सहमत  हें  कि  wait  आत्म
 यह  है  कि  आयात  at  निर्यात  शुल्क

 सन्तुष्टि  का  कोई  कारण  नहीं  है
 ।  रित  समय  बाज़ार  के  उतार  चढ़ाव

 पर  यथाशीघ्र  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  ।
 श्री  ए  ०  एम०  माननीय  वाणिज्य

 विदेशी  बाज़ारों  में  हमारी  स्थिति  को  बनाये
 मंत्री  ने  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करते  हु  ए  क्रियात्मक

 सुझाव  मांगे  थे  ।  यह  एक  विशाल  तथा
 रखने  के  लिये  इस  विषय  में  प्रतीक  हज

 रहने  की  शझ्रावश्यकता है  ।

 विस्तृत  क्षेत्र  है
 ।

 मुझे  यह  देख  कर  प्रसन्नता

 हुई  है  कि  इस  विधेयक  का  स्वागत  मेरी  दूसरी  शिकायत  यह  हैं  कि  वाणिज्य

 किया  गया  है  ।  श्री  एन०  सी०  चटर्जी  ने

 बहुत  से  क्रियात्मक  सुझाव  प्रस्तुत  किये  हैं  मंत्रालय  के  बीच  उचित  समन्वय  नहीं  है  ।

 जो  इस  सभा  के  अधिकांश  सदस्यों  को  इस  का  परिणाम  यह  होता  है  fe  विभिन्न

 कार्य  ditty  किन्तु  श्री  मोरे  की  श्रालोचना  समितियों  द्वारा  की  गई  सिफ़ारिशों पर

 ठीक  प्रकार  की  नहीं  थी  ।  यह  भारत  सरकार  ठीकਂ  प्रकार  से  कार्यवाही  नहीं  की  जां  सकती  ।

 की  नीति  का  एक  है  कि  देश  के  रायात

 तथा  निर्यात  व्यापार  के  बारे  में  सरकार  का  एक  शिकायत यह  at  गई  है  कि

 मुख्य  रूप  से  नियंत्रण  होना  चाहिये
 ।

 बुटेल  इस  विभाग में  भ्रष्टाचार बढ़  रहा  यद्यपि

 जैसे  wand  देश  में  भी  इस  प्रकार  का  मेरे  मित्र  श्री  एन०  सी०  चटर्जी  ने  यह  कहने

 नियंत्रण  रहता  है  ।  में  माननीय  वाणिज्य  की  कृपा  की  है  कि  यह  भ्रष्टाचार  कम  हो

 मंत्री  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  हम  ने  गया  है
 ।

 में  कहता  हूं  कि  इतने  अधिक

 देशों  के  साथ  तो  व्यापार  सम्बन्धी  समझौते  चार  का  मुख्य  कारण  तो  यह  है  कि  यह

 किये  हैं  उन  से  हमारे  विदेशी  व्यापार  का  सभी  कायें  दिल्ली  में  ही  केन्द्रित  रहता है  ।

 कहां  तक  विस्तार  gar  है  ।  सभा  में  दिये  गये

 उत्तरों  से  तो  ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  इन
 एक  प्रकार  के  विकेन्द्रीयकरण  की

 जैसे  उदाहरण  के  लिये  सरकार
 करारों  का  कुछ  भी  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 ने  कोचीन  में  भ्रायात  तथा  निर्यात  के

 में  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  मुख्या युक्त  का  कार्यालय  खोला  है  ।  ऐसे

 राज्य  व्यापार  समिति  के  प्रतिवेदन  का

 क्या  इस  विषय  में  सरकार  की  से  fe  arena  तथा  निर्यात  दोनों  प्रकार

 नाइयों  को  समझा  जा  सरकता  क्योंकि  की  भ्रतुज्नप्तियां जारी  करने  में  सुविधा  हो  ।
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 [  श्री  ए०  एम०  थामस  सम्बन्धी  कुछ  प्रमुख  बातों  का  उल्लेख  माननीय

 मंत्री  ने  किया  था  ।  मेरा  कहना  यह  नहीं  है ऐसे  विकेन्द्रीयकरण से  जनता  को  लाभ  ही

 होगा  |  fe  उन  बातों  का  विचार  न  रखा  जाये

 में  कहना  यह  चाहता  हूं  कुछ  ग्न्य  बातें  ऐसी
 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  पुरे  देश

 के  हितों  पर  विचार  करते  समय  हमें  कुछ
 हैं  जो  बहुत  महत्वपूर्ण हैं  शौर  जिन  पर  कोई

 प्रादेशिक  अन्तरों  का  भी  ध्यान  रखना
 ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 चाहिये |  उदाहरण  के  त्रावणकोर-कोचीन  हमारी  भ्रम-व्यवस्था  एक  योजना-बद्ध

 में  चावल  का  अभाव  है  उसका  मुख्य

 आधार  नारियल  की  गिरी  का  व्यापार  नीति  चाहे  वह  व्यापार  के  सम्बन्ध में

 भर  उस  उद्योग  के  उप-उत्पाद  ही  हैं  ।  जब  हो  या  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  हो  या  कृषि

 केन्द्रीय  सरकार  इस  समस्या  पर  विचार  के  सम्बन्ध  में  उसे  हमारी  विकास  योजना

 करती  है  तो  स्थानीय  अ्रथं-व्यवस्था  पर
 के  श्रतुकूल  होना  चाहिये

 |
 भारत  सरकार

 उस  की  निगाह  नहीं  रहती  है  ।  २८  फ़रवरी  ने  जो  औद्योगिक  नीति  बनाई  है  उस  में

 इस  बात  का  उल्लेख  कहीं  नहीं  किया  गया को  पूछे  गये  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया

 गया  था  fe  नारियल  के  तेल  की  कुल  है  कि  उस  के  बनाने  में  उद्योग  की  झ्राधारभूत

 इसका  का  OX  प्रतिशत देश  की  उपज  से  आवश्यकता ग्र ों  मुख्य  रूप  से  विचार

 पुरा  हो  जाता  हैं
 ।  इस  प्रकार  सरकार  के  रखा  गया  ह

 या
 इस  बात  का  ध्यान  रखा

 अनुसार
 भी  कभी  केवल  २५  प्रतिश्त  की  गया  है  कि  जनता  के  झ्राहार-पोषण  की

 हदी  है  ।  चूंकि  अभाव  इतना  है  इसलिये  लागत  पर  या  हमारी  भ्रंश-व्यवस्था  के  राय

 सरकार  को  झ्रायात  का  नियमन  बहुत
 खण्डों  पर  इस  का  क्या  प्रभाव  होगा  |  इस

 धानी  से  करने  की  झ्रावस्यकता  अन्यथा  के  झ्र ति रिक्त  अभी  तक  जिस  नीति  का

 पालन  किया  गया  है  उस  से  हमारी  श्रमिक
 हमारे  राज्य  के  कुछ  भागों  पर  बहुत  ही

 घातक  प्रभाव  पड़ेगा  ।  हमारे  राज्य  के  नारियल  व्यवस्था  को  लाभ  भी  नहीं  पहुंचा  है  ।

 उगाने  वाले  के  नारियलਂ  के  नाम

 ब्रह्मा  के  चावल  के  आयात  के  ही  उदाहरण
 से  ही  घबराते  हे  क्योंकि  लंका  के  नारियल

 को  लीजिये  ।  जब  यह  प्रश्न  सभा  के  सामने
 का  आयात  किया  गया  है  कौर

 उस  का  रायात  शुल्क  भी  बिना  किसी
 ara  था  तो  में  ने  कहा  था  कि  ४८  पौंड

 प्रति  टन  की  दर  बहुत  ऊंची  थी  भर  इतनी
 विचार  के  घटा  दिया  गया  है  ।  मेरा  निवेदन

 है  कि  mart  करते  समय  उचित
 ऊंची  दर  पर  आयात  करना  हमारे  देश  के

 शुल्क  लगाया  जाना  चाहिये  जिस  से  कि
 हित  में  नहीं  था  ।  उस  समय  की  ब्रह्मा  की

 प्रचलित  दर  भी  केवल  ३४  पौंड  प्रति  टन
 यहां  के  उत्पादक  लंका  तथा  मलाया  के

 उत्पादकों  का  मुक़ाबिल  कर  सकें  ।  इसलिये
 थी  ।  उस  समय  मेरी  बात  पर  कोई  ध्यान

 आयात  तथा  निर्यात  की  नीति  निर्धारित  करते  नहीं  दिया  गया  था  ।  ale  अब  वित्त  मंत्री

 समय  प्रादेशिक  अन्तरों  का  भी  ध्यान  रखा  नवीन  आयव्ययक  भाषण  में  बताया  है  कि

 जाना  चाहिये  ।  इस  सौदे  के  कारण  हमें  ४५  करोड़  रुपये  का

 घाटा  हमा  है
 और

 यह  घाटा  १५  वर्षों पर

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :  सरकार
 फैला  दिया  गया  है  ।  wa  श्राप  ही  देखिये

 की  तथा  निर्यात  नीति  जिन  विचारों  कि  हमारी  आयात  नीति  किस  प्रकार  चलती

 पर
 भ्राधारित  है  उन  में  से  रायात  की  नीति

 रही है  ।
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 झा या तर  तथा  निर्यात

 इसी  प्रकार  एक  कौर  उदाहरण
 प्रभी  गया  है  ।  att  कुछ  दिन  हुए  सुझाव  दिया

 हाल  का  है  ।  सोडा  ऐश  के
 वितरण  गया  था  कि  रेलवे  बोर्ड  में  मजदूरों  को

 के  लिये  प्रभी  तक  यह  होता  था  कि  प्रतिष्ठित  निधित्व  देने  के
 लिये  कुछ  न  कुछ  करना

 आवश्यक  है  ।  परन्तु  सरकार  किसी  भी रायात  करने  वालों  को  श्रनुज्ञप्तियां
 दी

 जाती  थीं  या  सरकार  स्वयं  आयात  करती  सुझाव  पर  ध्यान  नहीं  देती  है
 ।  एक

 थीं  ौर  उस  का  वितरण  मान्यता  प्राप्त  घोषणा  तो  यह  की  गई  है  कि  हमारी  सरकार

 का  लक्ष्य  समाज  के  लिये  एक  समाजवादी
 स्रोतों  के  द्वारा  किया  जाता  था  |  अब  सोडा

 सोडियम  नकली  तथा  ढांचा  तय्यार  करना  है  परन्तु  दूसरी  शर

 कास्टिक  सोडा  को  झ्रायात  करने  तथा  वितरण  जो  काम  किये  जाते  हैं  वे  इस  के  बिल्कुल

 करने  का  एकाधिकार  दो  समवायों  को  दिया  विपरीत  होते  हैँ  ।

 गया  है  जिन  में  से  एक  देवी  है
 जिस

 एक  कौर  उदाहरण  हमारे  सामने  सीमेंट

 नाम  है  टाटा  ट्रायल  मिल्स  लिमिटेड  अर
 उद्योग  का  है  ।  ब्रह्मा  में  हमारी  सीमेंट  के

 दूसरा  एक  विदेशी  समवाय  है  जिस  का  लिये  बहुत  अच्छा  बाज़ार  परन्तु  सीमेंट

 नाम  है  कराई  सी ०  argo  लिमिटेड  |
 पर  निर्यात-दत्त  इतना  भारी  लगाया  गया

 है  कि  ब्रह्मा  का  बाज़ार  हमारे  हाथ  से  निकला
 श्री  कर मरकर  :  उन  को  ग्रा यात  करने

 जा  रहा  है  जापान  ब्रह्मा  के  बाज़ार  में
 का  अधिकार  नहीं  गया  है  वरन्  केवल

 वितरण  ar  शअ्रधिकार  दिया  गया  है  जिस
 सफलता  के  साथ  व्यापार  कर  रहा  है  ।  गत

 वर्ष  जापान  से  ब्रह्मा  को  होने  वाला  निर्यात

 के  लिये ag  १२'/,  प्रतिशत ले  सकते  हूँ
 २,०००  टन  से

 २०,०००  टन  हो  गया  जबकि

 को  एम०  एस०  गुरुपादस्वामो
 :  आयात  भारत  से  ब्रह्मा को  होने  वाला  निर्यात  २२,०००

 नीति  के  सारे  इतिहास  में  ऐसा  कभी  नहीं  टन  से  घट  कर  ६,०००  टन  रह  गया  |

 किया  गया है  ।  यही  काम  यदि  छोटे  वितरकों
 हम  ने  wt  देश  में  सुती  कपड़े  के

 को  भी  दिया  गया  होता  तो  बहुत  से  व्यक्तियों
 उत्पादन  को  बढ़ाया  फिर  भी  हमारे  ea

 को  लाभ  होता
 की  सूती  कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  केवल

 राज्य-संचालित  व्यापार  को  ही  लीजिये  ।  १५  गज  है  जबकि  युद्ध  के  पहले  १६  गज़ थी  ।

 इस  के  सम्बन्ध  में  एक  समिति  डा०  पी०  एक  झोर  लंकाशायर के  उद्योगपति  अपनी

 एस०  देशमुख  के  सभापतित्व में  बनाई  गई  सरकार  पर  ज़ोर  दे  रहे  हैं  कि  भारत  से

 थी  ।  उस  के  प्रतिवेदन  में  बहुत  सी  सिफ़ारिशें  भाने  वाले  सूती  वस्त्रों  पर  wi

 की  गई  हे  यहां  तक  कि  कर  जांच  प्रयोग  दिल्  लगाया  जाये  दूसरी  हमारे  देना  में

 सूती  वस्त्रों  के  मूल्य  इतने  fers  हें  कि  वह  हमारे ने  भी  उस  प्रतिवेदन
 का  हवाला  दिया  है

 कौर  कहा  है  कि  राष्ट्र  के  हित  में  यह  देश  की  जनता  की  क्रयशक्ति के  पहुंच  के  बाहर

 दशक  ate  संभव  भी  है  कि  हमारे  व्यापार  के  है
 ।

 यदि  सूती  कपड़े  का  निर्यात  रोक  दिया

 कुछ  खण्ड  ऐसे  हों  जिन  के  संचालन  को  गया  होता  कौर  जितना  कपड़ा  हमारे  हमारे  देश

 सरकार  को  प्रश्न  हाथ  में  लेना  चाहिये  ।  में  बनता  है  उस  की  कुल  मात्रा  की  खपत

 उस  ने  यह  भी
 सिफ़ारिश  की  है  कि  कुछ  हमारे देश  में  ही  होती  तो  कम  से  कम  देश

 aga  के  सम्बन्ध  में  तो  कोई  राजकोषीय  के  eat  ही  कपड़े  के  दाम  घट  गये  होते  शौर

 हमारे  देश  केਂ  उपभोक्ताओं को  लाभ  होता  |

 इस  विचार  को  ही  स्वीकार कर  दिया  परन्तु  हमारी  नीति  का  परिणाम  यह  हुआ  है
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 [  sty  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  |

 कि  हम  ने  इंगलैण्ड  के  बाज़ार  में  गड़बड़ी  जम्मू  तथा
 काश्मीर  राज्य  पर

 भी  लागू  किया

 पैदा  कर  दी  श्र  हम  ने  देश  के  बाज़ार
 । गया है

 से  पूरा  लाभ  नहीं  उठाया  है
 ।

 ag  विधेयक  श्रघिनियमन के  ष्ष्

 कर  जांच  शझ्रायोग  ने  जो  क  दिये
 RE Ko

 तक  चलेगा
 |

 मेरा
 सुझाव

 यह  है  कि

 हैं  उन  से  पता  चलता  है  कि  साम्राज्यवादी
 इसे

 छः
 वर्ष  के  लिये  लागू  किया  जाये

 जिस

 से  कि  यह  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त

 परिणाम  यह  हुमा  है  कि  हमें  दो  तीन
 तक  चलता रहे  ।

 पये  का  घाटा  उठाना  पड़ा  है
 ।

 व्यापार
 तथा  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  ने  श्री

 प्रफुल्ल  सम्बन्धी  सामान्य  क़रार  To  एन
 ०  सी०  चटर्जी  तथा  श्री  एस०  एस०

 fo  की  शर्तों  में  से  एक  ad  यह  थी  मोरे  ने  इस  विधेयक  की  आलोचना  की  है

 कि  उस  के  साथ  एक
 श्रन्तर्रष्ट्रीय

 परन्तु  दोनों  की  युक्तियां एक  दूसरे
 के  बिल्कुल

 व्यापार  संस्था  भी  बनाई  जायेगी ।  हवाना  विरुद्ध  हैं  ।  मेरे  विचार  से  तो  १९५२  से

 जब  से  कि  वर्तमान  वाणिज्य  तथा

 गया  है
 ।

 मंत्रालय  ने  कई  बार  उन
 मंत्री  की  नियुक्ति  हुई

 न
 केवल  भ्रष्टाचार

 दायित्वों  से  छुटकारा  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कम  करने  का  भरसक  प्रयत्न  किया  गया  है
 किया  है  जो  उसे  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  संबंधी

 श्रनुज्ञप्तियों  के  लिये  श्रीचंदन-पत्र  देने
 सामान्य  क़रार  के  सदस्य  होने  के  कारण

 तथा  श्रनुज्ञप्तियों के  जारी  होने  के  बीच  की

 कुछ  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  अपने  ऊपर
 लेने

 कम  करने  का  भी  भरसक  प्रयत्न

 पड़े  परन्तु  हमें  प्रभी  तक  इस  में  सफलता

 नहीं  मिली  है

 ।

 ऐसी  स्थिति  में  हमें  इस  से
 के  काम  का

 विकेन्द्रीकरण
 करने  का  भी

 लाभ  ही  कया  है  कि  हम
 ह  प्रयत्न किया  गया  है  ।

 सम्बन्धी  सामान्य  करार  के  सदस्य  भी  बने  कहा  जाता  है  कि  ५००  करोड़  रुपये

 रहें  शर  साथ  ही  साथ  हमें  अधिकारों  के  रायात  में  से  अनावश्यक  उपभोक्ता  वस्तुओं

 के
 लिये  ष

 भी  करना  पड़े  ।  में  प्राता  करता

 हूं  कि  हमारी  व्यापार  नीति  में  इस  प्रकार  पास  विकास  योजनाओं  के  लिये  आवश्यक

 की जो  भ्र नियमितता यें हैं  उन  के  सम्बन्ध  में  पूंजीगत  वस्तुयें  प्राप्त  करने  के  लिये  विदेशी

 कुछ  बताया  देश  के
 भीतर

 कै  मुद्रा  की  इतनी  कमी  है  तो  हमें  अनावश्यक

 तथा  बाहर
 के  व्यापार

 के  कुछ  खण्डों  के  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  श्रायात  बिल्कुल  ही
 सम्बन्ध  में  राज्य-संचालित  व्यापार  पर  बन्द  कर  देना  चाहिय े।

 आघारित  बहुत  ही  साहसपूर्ण  तथा  नवीनतम

 जल  में  चाय  के  सम्बन्ध  में  निर्णय

 किया  गया  है  कि  निर्यात  शुल्कों  के  नियमन

 के  लिये  खण्ड
 पद्धति

 सब  से
 उपयुक्त

 है सामान्य  क़रार  की  जिम्मेदारियों  से
 छुटकारा

 में
 इस

 से  सहमत  हूं  और  चाहता  हूं  कि  काली करने  का  प्रयत्न  जायेगा  |
 मसालों  इत्यादि  के  सम्बन्ध

 में  भी
 भी  एन०  एस०

 में  जिस
 विधेयक  इसी  पद्धति  का  उपयोग  किया  जाये  |

 का  समर्थन  करता  हं  इस  विधेयक  का  एकਂ  जहां  तक  अझायात का का  सम्बन्ध है  उसे
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 परन्तु  निर्यात
 की  श्रनुज्ञप्तियों को  केवल  ने  कहा  था  कि  ag  रचनात्मक  सुझावों

 प्रतिष्ठित  व्यापार  सेवायों को  ही  दिये
 अदर  करेंगे  कौर  इस  सभा  में  होने

 वाले  वादविवाद  से  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न जाने
 के

 में  विरुद्ध  हूं  ।  में  चाहता  हूं  कि  हमारी

 नीति  इस  सम्बन्ध  में  कौर  भी  उदार  होनी  करेंगे
 ।

 में  उन्हें  विश्वास  दिलाना  चाहता

 चाहिये
 ।

 केवल  इसलिये  कि  नये  लोग  पुरानों
 हूं  कि  यदि  वह  वास्तव  में  ऐसा  भ्रनुभव  करते

 की  अपेक्षा  इस  व्यापार  में  दो  तीन  वर्ष  बाद  हें  तो  उन  को  अनेक  रचनात्मक  सुझाव

 में  भराये  हैं  उन  को  हमेंशा  कम  महत्व  वाले
 दिये  जायेंगे  कौर  यदि  वह  वास्तव  में  लाभ

 वर्ग  में  रखना  उचित  है  ।  जितना  ही  उठाना  चाहेंगे  तो  इस  भ्रालोचना  से  उन  को

 वास्तव  में  लाभ  होगा  ।  श्री  कर मरकर  ने

 हमारे  देश  की  विषमतायें कम  होंगी  ।  अपने  भाषण  में  स्वयं  बताया  था  कि  वह

 पहले  वकील  रह  चुके  हैं
 ।

 वसा  ही  उन  के

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जिस

 प्रकार  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के

 भाषण  से  भी  प्रकट  होता  है  र  ऐसा  लगता

 है  जैसे  कि  कोई  वकील  जिस  ने  दस  बीस

 marta  प्राथमिकतायें निर्धारित  की  गई  साल  से  वकालत  छोड़  रखी  किसी  नये
 जसे  कि  हम  पहले  खाद्यान्नों  का  आयात

 मुक़दमे  को  ले  कर  खड़ा  हो  ग्रोवर  पुरानी

 कर  रहे  थे  उस  के  बाद  उन  पूंजीगत  नज़ारों  के  आधार  पर  ही  बहस  कर  रहा

 वस्तुप्नों  का  जो  विकास  के  लिये  आवश्यक

 हें  कर  रहे  उस  के  बाद

 reap  उपभोक्ता  वस्तु ग्न ों  का  कौर  उस  के  इस  विधेयक  के  सिद्धान्त  से  हम  सहमत

 बाद  झ्रनावश्यक  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  का  आयात  &  किन्तु  हमारी  शिकायत  यह  है  कि  भारत

 कर  रहे  तो  क्या  इसी  प्रकार  रक्षा  भंडारों  के  विदेशी  व्यापार  का  नियंत्रण  इस  प्रकार

 के  लिये  प्राथमिकतायें निर्धारित  करने  के  नहीं  किया  जा  रहा  है  जिस  से  कि  बढ़ती

 हेतु  कोई  वर्गीकरण  किया  गया  है  ।  हमारे  हुई  भ्रथव्यवस्था  को  अधिकतम  लाभ  हो  ।

 पास  विदेशी  विनिमय  की  इतनी  कमी  है  कि  हमें  यह  समझना  चाहिये  कि  arate

 प्रति  दिन  स्थिति  चिन्ताजनक  होती  जाती  अर्थव्यवस्था  के  लिपे  विदेशी  व्यापार  का

 है
 ।

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  हम  पौंड  नियंत्रण  करना  श्रत्यावद्यक  है  ।  श्री  करमरकर

 पावने  का  इतना  अधिक  उपयोग  नहीं  कर
 जिंस  प्रकार  का  नियंत्रण  स्थापित  करने  के

 पायेंगे  |  इसलिये केवल  wae  श्राव्य कता  लिये  अथक  परिश्रम  कर  रहे  वह  कोई

 की  वस्तु द्र ों  के  ही  सम्बन्ध  में  नहीं  वरन  रक्षा
 नियंत्रण  नहीं  है  ।  wot  पक्ष  के  समर्थन  में

 सम्बन्धी  वस्तुओं  के  विषय  में  भी  इस  का
 श्री  करमरकर  ने  कुल  CEE  करोड़  रुपये

 विशेष  रूप  से  ध्यान  रखा  जाये  कि  केवल
 के  ates  बताये  हैं

 ।
 किन्तु  ये  प्राप्त  लल्

 उन्हीं  का  aaa  किया  जायें  जो  ही  इस
 बात  का  कोई  पन्त ५  नहीं  है  कि  क्या

 बहुत  ही  ग्रावश्यक हों  al  किया गया  है  |

 श्री
 वी०

 नायर
 :

 मुझे  प्रसन्नता है  विदेशी  व्यापार  के  विषय  में  यह  कहा

 कि  देर  में  सही  लेकिन  कम  से  कम  इस  स्थिति  गया  है  कि  किसी  हद  तक  सरकार  का  काम

 में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  अपने  कनिष्ठ
 अव्यवस्थित है  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि

 सहयोगी  के  स्थान  पर  स्वयं  इस  वादविवाद
 सुधार  के  लिये  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया

 में  भाग  लेने  के  लिये  उपस्थित  हुए  हैं  ।  इस  है  |  कुछ  प्रयास  किया  गया है  ।

 विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  श्री  कर मरकर  उन  देशों  के  साथ
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 क़रार  किये  गये  हं  जिन  के  साथ  हमारा  मैंगनीज़  अभ्रक  wife  के  मामले  में  दिखाई

 व्यापार  बहुत  थोड़ा  था  ।  किन्तु  उन  क़रारों  पड़ती  है  ।  मेरा  कथन  यह  है  कि  यद्यपि

 के  बावजूद  व्यापार  में  कोई  अधिक  सरकार  निर्यात  दु  का  नियंत्रण  करती

 नहीं  हुई  है  ।  हम  ऐसे  क़रारों  का  स्वागत  है  किन्तु  वह  कोई  नियंत्रण  ही  नहीं  है  ।

 करते  हैंतो  यह  भी  चाहते  हैं  कि  उन  को  इस  सन्दर्भ  में  हमें  इस  बात  का  विश्लेषण

 कार्यान्वित  किया  जाये  ।  fara  fadatt  करना  चाहिये  कि  हमारा  विदेशी  व्यापार

 ~
 व्यापार  सम्बन्धी  alfa  निर्धारण  करने  म  अर  रायात-निर्यात  की  नीति  हमरी

 सरकार  के  मत  दृष्टिकोण  में  कोई  व्यवस्था  को  स्थिर  बनाने  म॑  कहां  तक  THA

 वर्तन  नहीं  शझा  ।  विदेशी  व्यापार  सम्बन्धी  हुई  है  ।  सरकार  का  प्रमुख  उद्देश्य  यह  प्रतीत

 नीति  के  निर्धारण  में  देवा  के  श्रमिक  विकास  होता  है  उपलब्ध  विदेशी  विनिमय  का

 का  दृष्टिकोण  सब  से  प्रमख  दृष्टिकोण  होना  सावधानी  उपयोग  किया  जाय

 चाहिये  |  यदि  सरकार  का  यह  कथन  हो  कि  किन्तु  हम  यह  देखते  हें  किਂ  वहू  विदेशी  विनिमय

 देश  की  विकास  सम्बन्धी  ऑ्रावर्यकत।झ्रों  .  के विदेशी  व्यापार  की  ताकत  भलीभांति  बनाई

 गई  है भ्र ौर  कार्यान्वितਂ  की  गई  है  तो  सरकार  लिये  काम  नहीं  लाया  गया  है  ।

 इस  कथन  की  आंकड़ों  से  पुष्टि  करे  |  परन्तु

 ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।  दूसरी  शर  यदि
 मुझे  इस  पर  ae  है  कि  माननीय  सदस्य

 विदेशी  व्यापार  कां  भलीभांति  हिसाब
 श्री  लिंगम  ने  यह  आक्षेप  किया  है  कि  हम

 करीब  १४  करोड़  रुपये  ऐशो  और
 लगाया  गया  है  तो  अज  जो  स्थिति  हम

 देखते  हें  वह  क्या  है
 ?  क्या  सरकार  यहं  कह

 विलास  की  वस्तु झ्र ों  पर  नष्ट  कर  रहे  हैं  ।

 सदन  के  उस  र  बैठते  वाले  माननीय
 सकती  है  कि  खाद्य-स्थिति  में  हुए  सुधार

 के  अ्रवरूप  खाद्यान्नों  के  प्रति  व्यक्ति  उपभोग
 सदस्यों  के  ऐसे  सुझाव  का  स्वागत  करता

 ये  १४  करोड़  रुपये  देश के
 लिये  भारी में  कुछ  वृद्धि  हुई  है

 ?  उसी  प्रकार  अज

 कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  कितनी  है
 ?  मशीनों  की  खरीद  के  हेतु  भ्र वश्य  ही  बचाये

 जा  सकते हें  |  विदेशी  विनिमय  के  संसाधनों
 आज  हम  यह  देखते  हें  कि  देश  म॑  सामान्य

 औद्योगिक  उत्पादन  तथा  औद्योगिक  लाभ
 का  उपयोग  करते  समय  हम  हमेशा  इस  बात

 पर  जोर  देते हें  कि  पु  जीमाल  कौर  आवश्यक
 में  वृद्धि  होते  हुए  भी  बेकारी  ज्यामितिक

 समान पात  से  बढ़  रही  है  ।  क्या  यह  स्थिर
 waite  कच्चे  मल  को  पूर्ववर्तिता  दी

 श्रथेन्यवस्था  है
 ?  फर  कृषि  क्षेत्र  में  भी  जानी  चाहिये  are  तदनुसार  पूर्ववतिता

 बेकारी  बढ़  रही  है  ।  कृषि  उत्पादनों  की  का  क्रम  भी  निर्धारित  किया  गया है है  ।  वाणिज्य

 कीमतें  गिरती  जा  रही  हैं  ।  इन  सब  बातों  मंत्रालय  से  प्राप्त  हुए  अंकों  के  अध्ययन

 से  यह  जानकर  श्राप  को  areas  होगा  कि पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  विदेशी  व्यापार

 को  नियंत्रित  किया  जाना  चाहिये  ।  जहां  ave G9  म
 भी  भारत  ने  केवल

 ३८
 करोड़

 या  ४०
 करोड़  पये

 की
 भारी  मशीनें

 art तक  निर्यात  का  सम्बन्ध  है  हम  जानते  हें

 कि  wat  हाल  के  वर्षों  में  हमारे  निर्यात  की  हें  |  २८  geyy  की  एक  प्रेस

 प्रमुखतः  उन  देशों  के  संकटों  पर  निर्भर
 विज्ञप्ति  में

 कहा
 गया  है  कि

 आयात  की

 होते  रहे  हैं  जिन  के  साथ  हम  व्यापार  करते  वस्तुओं
 में  बहुत  परिवहन  हमरा

 था  |

 यही  बात  अमेरिका  को  बड़े
 परिमाण  ins

 मशीनरी  का  अल्प  प्रत्येक  क्षेत्र

 में  भेजी  जाने  वाली  प्रत्येक  वस्तु  जैसे  श  में  स्थिर  रहता  है  ।
 श्री  करमरकर  के  अनुसार
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 इस  का  कारण  यह  ह  कि  wa  भारत  डीड  प्रफुल्ल  सम्बन्धी  रोक  लगा
 दी

 गई
 कौर

 उस  के  बाद  भी  देश  में  शौर  प्रतीक  माल साइकिलें  तथा  अनेक

 अन्य  वस्तुयें  जो  wt  देश  में  बनाई  जाती
 पाट  दिया  गया  तो  इस  पटान  को  रोकने

 के  लिये  प्रदूषकों  के  ake  अधिक  बढ़ाने  के कम  मात्रा  में  रायात  करता  है  ।  इस  का  अर्थ

 यह  है  कि  मशीनों  के  वर्गीकरण  में  साइकिलें
 लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  की

 जैसी  मशीनें  भी  सम्मिलित  हैं  ।  ऐसी  aca
 प्रस्थापना  करती  है  ?  प्रफुल्ल  का  बढ़ाना

 को  शामिल  करने  पर  भी  भारत  का  कुल
 एक  सं विहित  आवश्यकता  होने  के  कारण

 जिसे  प्रायोजित  कहा  जाता  उस  में  कुछ  समय  लगेगा  कौर  उस  के  शव

 ही  भारत  में  ऐसे  माल
 की

 बाढ़  जायगी
 ।

 ३८  या
 ४०

 करोड़  रुपये  का  है
 ।  १९४ १-

 के  झ्रांकड़ों  से  तुलना  करने  पर  मुझे  यह  ये  ऐसे  गंभीर  खतरे  हैं  जिन  से  कोई  बचाव

 देख  कर  बड़ा  खेद  gar  कि  पूंजी  माल  या  नहीं  किया  गया  है
 |

 महीनों  के  area  का  कुल  मूल्य  या  तो  मेरे  विचार  से  परिमाणिक  निर्धन

 स्थिर  रहा  है  अथवा  गिरता  जा  रहा  है  ।
 को  हटा  देना  एक  आयोजित  श्रथेंव्यवस्था

 ऐसी  दशा  में  सरकार  ने  उदारीकरण की  से  बिलकुल  असंगत  है  क्योंकि  आयोजित

 नीति  की  घोषणा  की  है  जो  ब्रिटिश  नीति
 श्रर्थेव्यवस्था  में  उपलब्ध  साधनों  को  अच्छी

 की  एक  नक़ल  मात्र  है  ।  हम  जानते हें  कि
 तरह  से  निर्धारित  पुवेवर्तिताओं  के

 ब्रिटेन  की  झथेंव्यवस्था  हमारे  देश  की  अर्थ
 अनुसार  वितरित  करने  की  झ्रावश्यकता  प्रमुख

 व्यवस्था  से  बिलकुल  भिन्न  है  wie  ब्रिटेन

 में  उदारीकरण  की  नीति  इस  उद्देश्य  से
 होती  है  ।  यदि  ara  उन  निबंधनों

 को
 हटा

 दें  तो  उस  से  बाप  विदेशियों  को
 यहां  अपना

 लागू  की  गई  थी  कि  प्रफुल्ल  प्रतिबन्ध  कम
 माल  पाट  देने  के  लिये  दरवाजे  खोल  देंगे

 ।

 करने  के  लिये  इस  से  अमेरिका  पर  ज़ोर  यदि  सरकार  का  यह  कथन  हो  कि

 दबाव  डाला  जाय  |  मुझे  यह  कहते  खेद  होता  माणिक  निर्धन  से  व्यापार  में  सहायता

 है  कि  उदारीकरण  की  नीति  कुछ  देशों  को
 मिलती  है  भ्र  कृत्रिम  aaa  उत्पन्न  होने

 लाभदायक  होते  हुए  भी  केवल  ब्रिटिश  नीति
 के  कारण  अ्रघिक  लाभ  होता  है  तो  में  ag

 की  एक  नकल  मात्र  कौर  जब  तक  हम
 कहूंगा  कि  सरकार  ग़लत  रास्ते  पर  है

 ।

 राष्ट्रमंडल  से  सम्बद्ध  हम  क़रारों  और
 कृत्रिम  प्रभाव  को  रोकने  के  प्रत्येक  साधन

 अझायात-भ्रधिमानताओं  से  भी  बाध्य  हैं  ।
 सरकार  के  हाथ  में  है

 ।  वह  माल  की  कीमतों

 उदाहरण  के  लिये  सोडा  ऐश  को  ही  लीजिये  ।
 पर  नियंत्रण  कर  के  उचित  वितरण  कर

 जापान  अरन्य  देशों की  अपेक्षा  कम  कीमत
 सकती  है  तौर  भ्रपराधियों  को  कठोर  दंड

 पर  सोडा  ऐश  दे  रहा  था  ।  जापान  जेसे
 दे  सकती है  ।

 देशों  जो  दुनिया  के  बाजारों  में  अपना

 स्थान  प्राप्त  करना  चाहते  निर्यात  अब  में  नीति  के  gat  पहलू  अर्थात्

 को  राजकीय  सहायता  दिये  का
 अनुज्ञापन  की  वर्तमान  पद्धति  के  बारे  में

 क्रम  है  भ्र ौर  ऐसी  दशाओं  में  उदारीकरण  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  पद्धति  ऐसा

 की  यह  नीति  किसी  काम  की  न  होगी  ।  है  कि  कुछ  भ्रनुज्ञप्ति-घारक  अपनी  अनुज्ञप्ति यां

 में  माननीय  मंत्री  से  यह  प्रश्न  पूछता  हूं  कि  का  उपयोग  हानिकारक  उपायों  के  लिये

 करते  हेरफेर  ऐसे  wie  उदाहरण  हें  जहां उन  सहायता  प्राप्त  निर्यात-वस्तुभ्नों  के  बहुत

 अधिक  मात्रा  में  भारत  में  न  कराने  देने  के  उन  का  पुरी  तरह  |  योग
 किया

 गया  है  |

 लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  सोचा  है  ।  यदि  मुझे  ज्ञात  gar  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  में



 4R े
 grata  निर्यात  ५  मैचों  १९५५

 )
 संशोधन  विधेयक  aay

 वी०  पी०

 a  तौर कनक दो  तीन  ऐसे  मामले  विचाराधीन  र
 उन  की  ये  व्याख्यायें  एक  दूसरे  से  भिन्न

 इसलिये  कभी  में  उन  पर  टिप्पणी  नहीं  करना  इन  भिन्न  अर्थ-व्यवस्थाश्नों  के  दोषों  को

 चाहता हूं
 ।  एक  ही  क़रार  या  समझौते  से  दूर  नहीं  किये

 waste  अधिमान  के  सम्बन्ध  में
 जा  सकते  हैं  ।  इस  के  बजाय  यदि  माननीय

 वाणिज्य  मंत्री  ने  अरन्य  देशों  के  साथ  वस्तु
 मुझे  स्मरण

 है
 कि  प्रफुल्ल  )  विधेयक

 पर  चर्चा  के  दौरान  में  मानवीय  श्री
 समझौते  किये  तो  में  ने  उन  का  स्वागत

 किया  होता  ।
 चारी  ने  कहा  था  कि  भारत  ने  ब्रिटिश  माल

 के  लिये  केवल  ५०  या  ५५  करोड़  रुपये  तक

 का  अधिमान  दिया  जबकि  ब्रिटेन  से
 अरब  मेरे  ठोस  सुझाव  ये  हें  कि  सरकार

 प्रफुल्ल  तथा  व्यापार  सम्बन्धी  सामान्य  क़रार
 उसे  RO”X  करोड़  रुपये  तक  का  अधिमान

 से  अ्रलग  जाय  |  सरकार  सभी  प्रकार
 प्राप्त  sal  था  ।  इस  का  सीधा  सादा  क्रय

 के  सास्राज्यपीय  अधिकारों  को  समाप्त  कर

 यह  है  कि  हम  ने  आयातित  वस्तु ग्र ों  के  बहुत  दें  शर  ag  सभी  देशों  के  साथ  वस्तु  समझौते

 कम  परिमाणों  को  भ्र धिमान  दिया  है  जबकि
 कर  ले  |  विदेशी  व्यापार  के  मामले  में  राज्य

 दूसरी  ae  इस  श्रीमान  के  उपयोग  से
 धिक  भाग  ले  जिस  से  कि  मुनाफ़ाख़ोरी  शर

 हमें  वस्तुप्नों  के  एक  बहुत  बड़े  परिमाण  पर
 चोरबाज़ारी  के  तरीकों  पर  नियंत्रण  किया

 छूट  मिली है
 ।

 यह  बिलकुल  ग़लत है  ।  बाद
 जा  सके  |  ऐंग्लो  भ्र मे रिकी  साम्राज्यवाद  सें

 में  श्री  कृष्णमाचारी  ने  उस  वक्तव्य
 सम्बन्धित  कुछ  दलों  ने  हमारे  क्रेता द्र ों  के

 को  दोषपुर्ण  बताया  था  ।  उन्होंने  कहा  था
 एक  महत्वपूर्ण  भाग  के  प्रति  कुछ  झूठे  प्रचार

 कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  किये  हैं  ।  मेरा  निर्देश  श्री  वालचन्द  हीरानन्द
 की  सिफारिशों  को  बताना  सार्वजनिक  fea

 wit  श्री  कस्तूर भाई  लालभाई  के  वक्तव्यों
 को

 दृष्टि  से  संभव  नहीं  था  ।  यदि  भारत  को  से  है  जो  विदेशी  एका घि कारियों  के  साथ
 ब्रिटेन  से  उसे  निर्यात  किये  गये  २०५  करोड़

 रुपये  के  माल  पर  छूट  मिलती  तो  इस
 काम  कर  रहे  हें  ।  are  को  विदित  होगा

 कि  सोडा  ऐश  के  बारे  में  एक  विवाद  है  ।
 में  कौन  सा  सार्वजनिक  हित  निहित  है  ?

 मेरे  पास  दो  अधि सुचना यें  हैं  ।
 एक  2eYo

 हुम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  अधिमान
 में  माल  संभरण  भ्र धि नियम  के  अरविन  ak

 के  कारण  किस  माल  पर  हमें  ब्रिटेन  से  छूट
 दूसरी  १९४५४  में  निकाली  गई  थीं  ।  १४

 प्राप्त  होती  है  कौर  किस  माल  को  देने  के
 Peuy  को  सरकार  ने  कहा  था

 लिये  हमें  बाध्य  किया  जाता  है  ।  हम  उन
 कि  माल  बिक्री  अघिनियम  समाप्त  हो  गया

 विशिष्ट  वस्तु ग्र ों  at  जानना  चाहते  हैं  जिन
 था  रोक  त्र  सोडा  एश  पर  कोई  नियंत्रण

 के  सम्बन्ध  में  ब्रिटेन  ने  हमें  छुट
 दी  है  कौर

 नहीं  रहेगा  ।  किन्तु  श्री  कर मरकर  जानते
 जिस  छुट  के  कारण  भारत  कौर  ब्रिटेन  के

 व्यापार  में  वृद्धि  हुई  है ।
 में  अदा  करता

 हें कि
 उस  के  पीछे  एक  महत्वपूर्ण  तथ्य  है  ।

 सोडा  ऐक  की  अनुज्ञापन  अवधि  में  अर्थात्
 हूं  कि श्री कर मरकर इस  विषय  पर  प्रकाश

 डालेंगे  ।
 जुलाई-दिसम्बर  १९५३  में  केवल  एक

 वाय  को  तदर्थ  अनुज्ञप्ति  दी  गई  थी  ।  मेरा

 अब  प्रफुल्ल  तथा  व्यापार  सम्बन्धी  सरकार  पर  यह  आरोप  है  कि  यह  विशिष्ट

 सामान्य  क़रार  के  में  मेरा  यह  कथन
 जिस  के  लिये  पहली  बार  cat

 दी  गई  इसलिये  ara  की  गई है  कि
 जो  देश  इस  समझौते

 से  सम्बद्ध



 '९५५  आयात  तथा  निर्यात  ५  मार्चे  १९५५  )  संशोधन  विधेयक  ९५६

 थी  कि  उसे  किसी  मलय  भी  पर  बेंचने  की  [  श्री  बमन  पीठासीन हुए

 स्वतंत्रता दे  दी  जाय  ;  यद्यपि  अत्यावश्यक  श्री  कर मरकर  :  मेरे  मित्र ने  उसे

 प्रदाय  अधिनियम  के  अधीन  सरकार  उस  बहुत  गंभीरता  से  लिया  है
 i

 जब  उन्होंने

 पर  नियंत्रण  कर  सकती  थी  किन्तु  सरकार
 कुछ  गलतियों  की  कौर  संकेत  किया  तो

 ने  उस  पर  नियंत्रण  करने  की  चिन्ता  नहीं  में  ने  कहा  था  कि  समिति  की  कतिपय  सीमा

 के  सम्बन्ध  में  उन  गलतियों  के  लिये की  |  सभा  में  इस  प्रश्न  पर  हुई  चर्चा  में  श्री

 कर मरकर  एक  गलत  धारणा  पदा  करन
 में  ही  जिम्मेदार था  कौर  उन्होंने

 का  प्रयत्न किया  था  ।  2&Xo q aiet War से  सोडा  ऐश  भी  मेरी  '  गलतियों  को  स्वीकार  किया
 ॥

 के  मूल्य  का  नियंत्रण  किया  गया  है  जिस  से  वह  इस  पर  बहुत  गंभीरता  से  विचार

 मुनाफाखोरी  का  aa  कोई  प्रदान  ही  नहीं  न

 है  ।  में  निश्चित  रूप  से  जानता  हूं  कि  सोडा
 श्री  तुलसीदास  :  में  यह  इसलिये  कह

 र  के  इतिहास  में  पहले  कभी  सरकार  ने
 रहा  हूं  क्योंकि  माननीय  मंत्री  ने  यह  कई

 22°/,  प्रतिशत  कमीशन  नहीं  दिया  है  ।

 सरकार  ara  अ्रधिकतम  निर्धारण  कमीशन  बार  कहा  था
 कि

 इस  समिति  ने  बहुत

 योगी  सिफ़ारिशों  की  हें  नियंत्रण
 केवल  १०  प्रतिष्ठित ही  रहा  है  ।  में  श्री  ~

 कर मरकर  से  पूछता  हूं  कि  क्या  ऐसी  बात
 में  art  दिखाई  पड़ने  वाला  सुधार  उग्र

 समिति  की  सिफारिशों  क  कारण  ही  ga
 नहीं  है

 ?

 है  ।  माननीय स्त्री  जाना  जनक  कारणों

 शजर  कर मरकर  :  म  इस  का  उत्तर  बाद  से  रायात-निर्यात  नियंत्रण  उस  प्रकार  क्रिया

 में  दूंगा  ।  शील  नहीं  रहा  जैसा  कि  उसे  होना  चाहिये

 श्री  तुलसीदास  था  ।  किन्तु  में  जानता  हुं  कि  १९५३  से पश्चिम )

 में  श्राप  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  श्राप  ने
 नीति  प्रतीक  स्थिर  रही  कौर  हम  ने

 मझे  इस  विधेयक  पर  बोलने  का  शुक्रवार  शिकायतों  को  दूर  किया  है  ।  यहां  में  यह

 ।  यह  विधेयक  रायात-निर्यात  के
 उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  आयात-नीति

 नियंत्रण  के  लिये  सरकार  की  दोषियों  को  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  उद्देश्य  यह  होना

 विस्तृत  करने  के  लिये  रखा  गया  ।  में  इस  चाहिये  fe  सर्वप्रथम  वर्तमान  उद्योगों  के

 लिये  शभ्रपेक्षित  कच्चे  माल  का  नियंत्रण  किया
 विधेयक  के  उद्देश्यों  से  पूर्णतया  सहमत  हूं

 कौर  वर्तमान  स्थिति  में  ये  शक्तियां  सरकार  जाना  चाहिये  ।  हमारे  देश  में

 सन्तुलन
 की

 कठिनाई  के  कारण  हमारे के  लिये  भ्रत्यन्त  प्रावस्था  हैं  ।  अब  वास्तव

 में  प्रबल  यह  है  कि  रायात-निर्यात नियंत्रण
 पास  विदेशी  विनिमय  की  बहुत  सीमित

 नीति  किस  प्रकार  क्रियाशील  रही  है  ।  नियंत्रण  राशि  रह  गई  है
 ।

 गर्त  हमें  प्रायश्चित  वस्तुप्नों

 पद्धति  की  भावी  क्रियाशीलता के  बारे  पर  नियंत्रण  रखना  श्रत्यावश्येक है  ।

 विभिन्न  सदस्यों  ने  कुछ  सुझाव  रखे  हैं  ।  इंस  समिति  ने  कुछ  निश्चित  सिफारिशें  की

 माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  सरकार  हूं  कि  आयातित  विभिन्न  की

 उस  समिति  की  सिफारिशों के  अनसार  वर्तिका  का  किस  प्रकार  श्रनसरण  किया

 काम  करती  रही  है  ।  फिर  मतभेद  उत्पन्न  जाय  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  नीति  अधिकतर

 हुए  भर  मझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  समिति  की  सिफारिशों  के  भ्रनुसार  ही  रही  है  ।

 का  जो  कुछ  उन्हों  ने  था  रिया ग्या
 जो  नीति  यहां  पर  भ्रपनाई  जा  रही  है

 से  भिन्न था  ।

 682  LS

 उस  से  कछ  मामलों  में  कठिनाइयां  उपस्थित



 eu  mara  तथा  निर्यात  ५ मार्च  १९५५  (Fate)  संशोधन  विधेयक  QU

 [  श्री  तुलसीदास |

 हो  गई  हें  |  के  विषय  में  एकाधिकार  बहुत  लाभ  भले  ही  हो  जाय  किन्तु
 ऐसा

 नहीं

 देने  की  नीति  से  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  के  होना  चाहिये  कि  मध्यम  वर्ग  तथा  अन्य

 व्यवसाय  को  बड़ा  धक्का  लगा  है  ।
 व्यापारी  वर्ग  का  सब  काम  चौपट  हो  जाय  ।

 सरकार  भी  जानती  है  कि  एक  विदेशी  फर्म
 wed  में  मुझे  इतना  कौर  कहना  है

 कि

 को  वितरण  कायें  सौंपने  के  कारण  सोडा

 भस्म  wie  कास्टिक  सोडा  का  मूल्य  अधिक
 भ्रनुज्ञप्तियों के  लिये  जो  शुल्क  लिया  जाय

 वह  प्रतीक  न  हो  क्योंकि  भ्रावेदकों  की  संख्या
 बढ़  गया  है  ।  साथ  ही  यह  भी  स्पष्ट  है  कि

 हजारों  में  होती  है  तौर  ऐसा  नहीं  होना इस  कार्य  को  करने  *वाले  जो  मध्यम  कौर

 निम्न  श्रेणी  के  लोग  हें  उन  को  हाथ  पर
 चाहिये  कि  यह  शुल्क  उन  के  लिये

 स्वरूप  सिद्ध  हो  ।

 हाथ  घर  कर  बैठे  रहना  पड़ेगा  |

 यही  बात  चीनी  आयात  के  विषय  में
 श्री  शुनमुनवाला

 :

 कही  जा  सकती  है  ।  चीनी  के  का
 में  इस  विधेयक  के  लिये  वाणिज्य  मंत्री  को

 घन्यवाद  देता  हं  ।  प्रारम्भ  में  झ्
 इतिहास  सर्वविदित  है  ।  सरकार  इस  के

 लिये  श्रायातकर्ताश्रों को  अ्रनुज्ञप्तियां  देती
 नियंत्रण  भ्रधघिनियम  को  इस  प्रकार  बनाया

 गया  था  कि  इस  से  केवल  बड़ी  बड़ी  GAT
 थी  किन्तु  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  ५०  करोड़

 को  ही  लाभ  Ws  पता  था  कौर  वह  ग्रा थक तर
 रुपये  या  उस  से  शरीक  मूल्य  के

 की  वस्तु झ्र ों  के  सम्बन्ध  में  यह  नीति  नहीं
 विदेशी  थीं  ।  उन्होंने  समस्त  रायात-निर्यात

 का  एकाधिकार  सा  प्राप्त  कर  रखा  था  ।
 अपनाई  जानी  चाहिये  शर  आयात  की

 अनुमति  केवल  कुछ  फर्मों  को  ही  नहीं  दी
 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  wa  अपनी

 जानी  चाहिये  ।  मुझे  आशा  है  कि  वाणिज्य
 नीति  बदल  दी  है  ।  फिर  भी  जैसा  कि  मेरे

 मित्र  श्री  तुलसीदास  ने  कहा  है  wat  व्यवहार और  उद्योग  मंत्रालय  इस  विषय  पर  अवश्य

 ध्यान  देगा  ।  में  वर्दी  पुरानी  नीति  ही  चल  रही  है  ।

 एक  फर्म  के  विषय  में  में  ने  पिछली  बार
 आयात-निर्वात  नीति  इस  प्रकार  की

 होनी  चाहिये  कि  उस  से  हमारे  निजी  उद्योग
 भी  कहा  था  कि  उसे  मूंगफली  की  खली

 निर्यात  करने  तथा  उस  के  बदले  शभ्रमोनियम
 शिथिल  न  हो  जायें  ।  उदाहरण  के  लिये

 ache  करने  का  एकाधिकार  दे
 कृत्रिम  रेशम  के  आयात  को  लीजिये  1  इस

 का  आयात  इतना  बढ़  गया  है  कि  देशी  उद्योग
 दिया  गया  था  जिस  का  यह  परिणाम  gar

 कि  उस  ने  मूंगफली  की  खली  को  बहुत  सस्ती
 ठप्प  हो  गया  है  कौर  बाजार  में  असली  रेशम

 दर  पर  खरीदना  प्रारम्भ  कर  दिया  ak
 मिलना  मुश्किल  हो  गया  है  ।  भागलपुर

 उस  का  एकाधिकार  हो  जाने  के  कारण  अन्य
 का  रैदास  का  उद्योग  बन्द  सा  हो  गया  है  ।

 व्यापारियों को  बहुंत  हानि  उठानी  पड़ी
 वाणिज्य  मंत्री  कहते  हैं  कि  उन  को  एक  थान

 भागलपुरी  रेशम  का  भेंट  कर  दिया  जायਂ
 उन  का  व्यापार  प्रायः  ठप्प  हो  गया

 ।
 | तो  वे  उस  उद्योग  की  wae  रक्षा  करेंगे

 ग्र  सरकार  जब  कभी

 निर्यात  नीति  पर  विचार  करे  उसे  इस  बात  श्री  करमरकर
 :
 में  ने  यह  नहीं  कहा

 था  कि  उसे  भेंट  में  दिया  जाय  are पर  अवस्य  ध्यान  देना  चाहिये  fe  चाहे

 उसे  आयात का  र  देने से  थोड़ा  मूल्य
 पर  ले  करायें

 तो
 में  खरीद  सकता  हुं
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 श्री  झुन शन वाला :  मेरा  प्रभिप्राय  यह  के  नकली  tae  से  घर  का  असली  रेशम

 कितना  प्रिया  होता है  । है  कि  श्राप  की  नीति  के  परिणामस्वरूप

 उद्योग  चौपट  होता  जा  रहा  है  ।  शभ्रसली

 रेशम  उद्योग  समाप्त  हो  गया  है  ।
 दो  बंसल  :  इस  झ्र धि नियम  की  अवधि

 समय  समग्र  पर  बढ़ा  दी  जाती  है  किन्तु  मेँ
 शर

 ऐसा  केवल  सरकार
 की

 आयात  नीति
 समझता  हूं  अरब  रायात-निर्यात  पर  इस

 के  कारण  ही  gar  है
 ।  में

 ने
 १६५०

 में
 ही

 कहा  था  कि  हमारे  यहां  से  जानवरों  की
 प्रकार  के  प्रतिबन्धों  की  झ्रावस्यकता  नहीं

 है  ।  पहले  तो  युद्ध  काल  के  कारण  इस  की
 इतनी  खालें  निर्यात  की  जा  रही  हैं  कि  क़षि

 ज़रूरत  थी  |  उस  के  बाद  देश  की
 कौर  पशु-धन  पर  इस  का  बहत  बुरा  प्रभाव

 दशा  बिगड़ी  हुई  थी  किन्तु  wa  वह  स्थिति
 पड़  रहा  है  ।  हमारी  गायों  कौर  बछड़ों  की

 नहीं  रही है  ।  अरब  हमें  समस्त  स्थिति
 हत्या  की  जा  रही  है  ।

 का  पुनरीक्षण  करना  अ्रावइ्यक  है  |

 सरकार  दुग्ध  का  पहले  ही  से  आयात
 इतना  अवश्य  है

 कि
 हमारे  देश  में

 कर
 रही  है  भर  वह  घी  आयात  करने  विकास  योजनायें  बहुत  बड़े  स्तर  पर  चल

 के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ।  इस  से  रही  हैं  इन  की  ज़रूरत  को  पुरा  करने  के

 बढ़  कर  लज्जा  की  बात  क्या  हो  सकती  लिये  बहुत  धन  लगाना  पड़ता  है  कौर  माल

 है  कि  हमारे  देश  में
 घी

 भी  बाहर  से  भराये
 ।

 की  खपत  भी  काफ़ी  होती  है  ।  इस  दृष्टि  से

 सरकार  को  ऐसी  के  आयात
 वस्तुओं  के  रायात-निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 रखना  उचित  जान  पड़ता  है  ।  अरयात  के

 er  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहिये  जिन  के
 सम्बन्ध  में  हमारे  लिये  यह  भी  ध्यान  में

 बिना  देश  में  भली  भांति  काम  चल  सकता

 है
 ।

 हमारे  यहां  पहले  ही  चौदह  पन्द्रह  करोड़

 रखना  अनिवार्य  है  कि  देश  के  प्रौद्योगिक

 विकास  पर  किसी  प्रकार  का  ara  न
 रुपये  की  श्युंगार  की  वस्तुयें  प्रति  वर्ष  aaa

 की  जाती  हैं  ।  ऐसी  वस्तुयें  आयात  नहीं  की
 पहुंचे  ।

 जानी  चाहियें  जो  यहां  बनाई  जाती  हें  ।  हमें  मुझे  we  है  कि  रायात  व्यापार  जांच

 अपने  देश  के  उद्योग  का  विकास  करने  की  समिति  गे  aaa  प्रतिवेदन  में  हरनेक  सुझाव
 आवश्यकता  है  ।  देश  में  यदि  कोई  वस्तु  दिये  हैं  शौर  सरकार  उन  में  से  कुछ  बातें

 बनती  भी  है  तो  विदेशी  फर्म  उस  से  उत्तम  व्यवहार  में  लाई  भी  है  किन्तु  जो  बातें  तभी

 वस्तुयें  बाज़ार  में  प्रस्तुत  कर  के  हमारे  उद्योगों  तक  कार्यान्वित  नहीं  की  गई  हें  उन  की  दौर

 को
 बन्द  कर  देती  हें

 ।
 सरकार

 को
 चाहिये  भी  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।  हमारी

 कि  निर्यात  कम  किया  जाय  कौर  यह  बहाना  नौवहन  सेवायों
 के

 विकास  की  श्रावश्यकता

 न  बनाया
 जाय  कि  यह  तो  ग्राहक  की  पसन्द  है  ।

 पर
 निसार  है  कि  वह  देशी  वस्तु  पसन्द  करे

 या  विदेशी  |  लोगों  में  देश-प्रेम  की  भावना
 नौवहन  के  सम्बन्ध  में  में  जहाज़ी  किरायों

 अधिक  बढ़ाने  की  शझ्रावश्यकता है  ।
 का

 भी
 उल्लेख  करना  चाहता  हूं

 ।
 यह  ठीक

 है  कि  जापान  waar  ब्रिटेन  की  अपेक्षा

 अन्त  में  में  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  से  हमारे  देश  ने  नौवहन  कार्य  देर  से  प्रारम्भ

 निवेदन  करता  हूं  कि  भागलपुर  रेशम-उद्योग
 किया है

 ।  किन्तु  oa  विभिन्न  जहाज़ी

 की  दशा  देखने  के  लिये  एक  बार  वह  वहां  नियों  को  चाहिये  कि  वे  हमारी  निर्यात
 वें

 ।  तब  उन्हें  ज्ञात  होगा  कि  बाहर  वस्तुओं  पर  भाड़े  की  दर  को  घटायें  |  उदाहरण
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 बंसल  ]

 के  fag  इंजीनियरिंग  के  सामान  पर  जापान  नहीं  होने  चाहियें  ।  हमारे  प्रतिनिधि  मंडल

 से  बोस्टन  तक  १०  डालर  प्रति  टन  भाड़ा  हारा  जिस  चीज  के  परिमाण  का  प्रयत्न

 लिया  जाता  है  जबकि  कलकते  से  बोस्टन  किया  गया  था  वह  यह  थी  कि  विकासी

 के  fag  उसी  वस्तु  पर  ५०  डालर  प्रति  टन
 प्र शुल्कों  की  अनुमति  दी  तथा

 उन

 लिया  जाता  है  जो  बहुत  अधिक  है  ।  देशों के  जिन्होंने आधिक  विकास  केਂ

 महत्वाकांक्षी कार्यक्रम  चालू  किये  हुए भारतीय  माल  के  साथ  विदेशों  की

 जहाजी  कम्पनियों  को  इस  प्रकार  का
 विकासी  मात्रात्मक  नियंत्रणों  के  काम  में

 लाये  जाने  की  wait  दी  जायें
 ।

 यदि  यह भाव  नहीं  करना  चाहिये  ।  मुझे  इस  बात  की

 प्रसन्नता  है  कि  सरकार  विस्तार  दो
 मांगें  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  सम्बन्धी

 परिषदें  बना  रही  है  ।  एक  दो  परिषदें  तो

 देशों  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  जायें  तो  इस
 बन  भी  चुकी  हें  ।  सरकार  ने  कुछ  वस्तुद्नों

 के  निर्यात-कर  में  रियायत  की  है  ।  उन  से  भारत  को  लाभ  ही  पहुंचेगा  ।  माननीय

 वस्तु प्र ों  में  कुछ  ये  हैं  ——HA TH  का  मंत्री  ने  mat  बताया  fe  हमारे  निर्यातों

 का  ५०  प्रतिशत  भाग  निर्मित  वस्तुयें  होता नकली  सूतों  मोटरे

 बिजली  के  पख  है  ।  गर्त  अन्य  देशों  द्वारा  विभेदात्मक  प्र शुल्कों

 इत्यादि  ।  तथा  के  लागू  किये  जाने  की  अवस्था

 किन्तु  meat  इस  बात  का  है  कि  में  यदि  हमारे  पास  ऐसा  कोई  साधन  नहीं

 होगा  तो  मेरे  विचार  से  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय
 रियायत  fat  जाने  के  बाद  भी  आमदनी  में

 बाज़ारों
 में  कोई  परिमाण  नहीं  मिलेगा

 विधि  नहीं  हुई  है  कौर  लोगों  ने  इस  रियायत

 मेरे  मित्र  श्री  तुलसीदास  ने  मूंगफली से  कोई  feats  लाभ  नहीं  उठाया  है  ।  कहीं

 इस  का  यह  कारण  तो  नहीं  है  कि  इस  की  खली  का  निर्देश  किया  था  ।  मूंगफली

 रियायत  के  लिये  लिखा  पढ़ी  करने  में  ही  की  खली  के  निर्यात  किये  जाने  की  BN

 fet  जाने  की  meat  आलोचना  की महीनों  लग  जाते  हों  ग्रोवर  इस  कारण  लोग

 इस  से  लाभ  उठाना  न  चाहते  हों  ।
 गई  है  ।  परन्तु  मुझे  श्राइचर्य  होता  है  कि

 विदेशी  श्रायातक  इस  वस्तु  का  इतना  भ्रमित मेरे  मित्र  श्री  नायर  ने  कुछ  रचनात्मक

 सुझाव  दिये  थे  ।  उन्होंने कहा  था  कि  भारत  मूल्य  किस  प्रकार  दे  रहे  हैं
 ।

 ऐसा  मालूम

 को  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  सम्बन्धी  सामान्य  होता  है  कि  वह  उसे  किसी  अन्य  वैज्ञानिक

 क़रार  से  पृथक  हो  जाना  चाहिये  ।  मेरा  कार्य  के  लिये  काम  में  ला  रहे  हें
 ।

 वह  कार्य

 भी  यही  विचार  रहा  है  कि  भारत  यदि  क्या  इस  का  में  पता  नहीं  लगा  सका  हुं  ।

 मूंगफली  की  खली  एक  बहुत  उत्तेम  खाद इस  क़रार  का  पक्ष  न  रहे  तो  इस  से  उस

 की  भलाई  ही  होगी  |  परन्तु  इस  में  दो  बार  परन्तु  खाद  के  लिये  तो  कोई  इतने  पैसे

 भाग  लेने  के  उपरान्त  में  यह  कह  सकता  हूं
 दे  नहीं  सकता  है  ।

 कि  यदि  भारत  सरकार  के  प्रतिनिधि  मंडल
 श्री  ए०  एम०  थामस  :  माननीय  मंत्री

 ने  बताया  कि  इस  से  बिस्कुट  बनाये  जा

 सकते हें  | च्  सम्बन्धी  क़रार  सम्मेलन

 द्वारा  स्वीकार  कर  ली  जायें  तो  भारत  को  हो  बंसल
 :

 यह  तो  मुझे  मालूम  नहीं  ।

 इस  केਂ  सम्बन्ध  विच्छेद  करने  केਂ  कोई  कारण
 मेरे  विचार  से

 जो
 देश  इस

 का  शझ्रधिकाधिक
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 आयात  कर  रहे  हें  वह  बिस्कुट  बनाने  वाले  है  कौर  राज्य  के  नियंत्रण  में  इन  कामों  को

 देश  नहीं  हूँ  ।  इस  चीज़  का  उन  देशों  कर  सकती  है  ।  में  ने  उन  को  जो  मिसालें

 दी  थीं  उन  में  खास  तौर  पर  जो  तेल  निकालने में  कोई  उपयोग  किया  जाता  है  ।  प्रत

 माननीय  मंत्री  से  sear  करूंगा  कि  का  व्यापार  है  घायल  क्रशिंग  शर

 इस  बात  का  पता  लगायें  कि  उन  देशों  रूई  का  व्यापार  जिमिंग  ऐंड  प्रोसेसिंग

 ret  की  खली  किस  काम  में  लाई  जा  इन  पर  बहुत  विस्तार के  साथ

 रही  है  ।  लिखा  ।  उन्होंने मुझे  जवाब  दिया  था

 कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  गौर  कर  रहे  लेकिन
 at  est  सभापति

 उस  के  बाद  मझे  उन  का  कोई  उत्तर  नहीं
 महोदय

 मिला  ।  जहां  तक  मेरी  सूचना
 A

 कह

 कछ  माननीय  सदस्य  म्रंग्रेजी में  सकता  हुं  कि  इस  हमारी  हुकूमत  को
 बोलिये ॥  जिस  प्रकार  से  गौर  करना  चाहिये  या  सोचना

 शी  हवा  बहुत  प्रच्छ्धा  |  उस  तरह  ag  नहीं  कर  रही

 में  समझता  हूं  कि  इस  में  जो  सब  से  बड़ा
 t  कर मरकर  :  एक  स्पीच तो  हिन्दी

 में  होने  दीजिये
 रोड़ा  है  वह  यह  है  कि  हमारे  पास  इस  बात

 की  व्यवस्था  नहीं  है  कि  सरकार

 श्री  हुडा  जहां  तक  निर्यात  शर  व्यापारिक  कार्यों  को  सफलता  के

 क  ऊपर  नियंत्रण  का  सवाल  इस  सदन  साथ  अरपन  हाथों  में  ले  सके  ।  १९४८  का

 के  अन्दर  दो  रायें  इस  बारे  में  यह  ज़ाहिर  जो  प्रौद्योगिक  प्रस्ताव  हमारा  था  उस  के

 नहीं  होता  ।  हर  एक  सदस्य  इस  चीज़  को  अन्दर  यह  इच्छा  जाहिर  की  गई  थी  कि

 मान  रहा  है  कि  हमारा  जो  एक्सपोर्ट  कौर  इंडियन  एकानमिक  सर्विस  शरू  की

 यानी  निर्यात at  आयात  है  लेकिन  Ha  खेद  है  कि  यह  स्विस  तक

 उस  पर  सरकार  का  नियंत्रण  होना  चाहिये  ।  शुरू  नहीं  झर  कारण  से  जिस

 लेकिन  सवाल  यह  है  कि  जिस  प्रकार  से  प्रकार  का  परसोनेल  हमें  मिलना  चाहिये

 यह  नियंत्रण  हो  रहा  है  ae.  है  या  नहीं  ।  था  वह  नहीं  मिल  रहा  है
 ।

 शर  शायद  हुकूमत

 अपने  अन्दर  यह  विश्वास  नहीं  पाती  ह  कि इस  वक्त  भी  यह  बहस  छिड़ी  हुई  है
 ।
 में

 भी  दो  चार  बातों  केਂ  सम्बन्ध  में  झपने  खयालात  ae  अपनी  व्यापारिक  जिम्मेदारियों को

 ज़ाहिर करना  चाहता  हूं  ।  दढ़ता  भ्र  स्वतंत्रता  के  साथ  कर  ले

 जायेंगी

 एक  सवाल  जो  उठाया  गया  वह  यह

 था  कि  जो  व्यापार  होता  है  वह  राज्य  की  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  जो

 झोर से  स्टेट  ट्रेडिंग  हो  ।  जब  श्री  कुसुमा  नीति  रही  है  उस  के  सम्बन्ध  में  जो  दूसरा

 चारी  ने  इन  विभागों  का  नियंत्रण  झपने  प्वाइंट  है  वह  यह  है  कि  इस  मामले  में  कितनी

 हाथ  में  लिया  था  उस  समय  में  ने  उन  को  घूसखोरी  चलती  कितना  करप्शन  चलत

 एक  पत्र  के  साथ  एक  योजना  भेजी  थी  कौर  है
 ।

 इस  की  काफी  चर्चा  भी  हुई  ।  मेरा  खयाल

 उस
 म

 यह  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि  अब  है  कि  चार  पांच  वर्षों  के  पहले  जो  परिस्थिति

 समय  झरा  गया  है  जबकि  हमारी  सरकार  थी  ag  art  नहीं  है  ।  एक  दिन  था  जब  ag

 काए

 ऊ  पार

 bala  हारी  लाइसेंसेज, के टों ८

 चाहे  वह  इम्पोर्ट  के  हों  या  एक्स  टं
 a न व्यापारिक  चीजों  को  झपने  हाथ  में  ले  सकती  खुले  बाजार  बिका  करते  थे  भर
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 एक  हाथ  से  दूसरे  हाथ  में  जाते
 उस  में  काफी  सफलता  मिली  है  ऐसा  समझने

 का  कोई  कारण  दिखाई  नहीं  देता  ।  जब
 ऐसे  व्यक्तियों  के  जरिये  से  यह  लाइसेन्सेज

 सामने  area  थे  जिन  का  व्यापार  से  कोई  संबंध  तक  यह  राजे  मौजूद  हूं  तब  तक  १०  प्रतिशत

 नहीं  होता  था  ।  ATT  वह  परिस्थिति  नहीं  रही
 भी  सफलता  हमें  मिलो  है  ऐसा  हमें  समझना

 नहीं  ।  इस  सम्बन्ध
 में  मौजूदा  मिनिस्टर

 है
 ।

 यह  तो  सत्य  है  कि  घूसखोरी  काफी  कम  हुई

 है  लेकिन  फिर  भी  यह  कहना  थोड़ी
 से  oat  विशेष  कर  दोनों  मिनिस्टरों  से

 शयोक्ति  होगी  कि  इस  का  समूल  उन्मूलन  हो  प्रार्थना  करता  हूं  कि  उन्होंने  पालिसी

 बनाई  है  प्रौढ़  जिस  की  झलक  भी  हमें  दी
 गया  है  ।  मेरे  खयाल  में  ऐसा  कहना  सही

 नहीं  होगा  ।  कोई  भी  हकूमत  यहां  तक  है  उस  को  वे  लॉजिकल  कनकल्यूजन  तक

 fe  मौजूदा  सरकार  में  समझता  ले  जायें
 प्रौढ़

 उस
 को

 सफल  बनाने
 की  हर

 मुम्किन  कोशिश  करें  ।
 इतनी  सम्पूर्ण  नहीं  हो  सकती  है  कि  उस  की

 शर  से  गलती  न  हो  या  उस  के  प्रबन्ध  में

 कहीं  कोई  खामी  न  रहने  पाये  |  इस
 श्री  करमरकर

 :
 न्यू  कमीज  के  बारे  में

 ?

 मामले  में
 भी

 काफी  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।  श्री  हेमा
 :

 न्यू  कहना  को  लाइसेन्स

 एक  झ्र  सवाल
 जो

 उठा
 था

 यह
 दे  रहे  हैं  इस  की  वजह  से  थोड़ा  बहुत  फायदा

 हुआ  है  लेकिन  वह  फायदा  इस  कदर  नहीं
 हमारी  इम्पोर्ट  पालिसी  क्या  हो  ।  क्यां

 हुआ  है  कि  हम  कहू  सकें  कि  जो

 कुछ  व्यक्तियों  के  हाथों  में  ही  सारे  के  सारे
 लिस्ट  थे  वह  खत्म  हो  गये  हैं  या  उन  का

 शुक्सपोर्ट्स  रोक  इम्पोर्ट स  देने  चाहियें  ऐसी
 उन्मूलन  हो  गया  है  ।  झ्र भी  भी  काफी  फक

 नीति हम  कायम  करें  या  यह  कि  जितने
 है  ।  इस  लिहाज़  से  काफी  काम  करने  की

 अधिक  हाथों  में  ये  व्यापार  जा  सकते  हैं

 उन  में  जायें  कौर  इस  प्रकार  व्यापार  का
 है

 प्रसार  हो  ।  इस  सम्बन्ध  में  भी  काफी  चर्चा  कुछ  चीजें  ऐसी  होती  हूं  जिन  को  कि

 रही  ।  मुझे  खुशी  है  कि  मौजूदा  मिनिस्ट्री  हम  इम्पोर्ट  करते  हें  धौर  चू  कि  हमारे  पास

 डालर  या  स्टिंग  बैलेंस  कम  है  इस  वास्ते ने  इस  बात  की  सफल  कोशिश  की  है  कि

 हम  उन  का  इम्पोर्ट  बहुत  कम  मात्रा  में  करते

 में  जा  सकती  है  उतने  हाथों  में  जाये  ।  इस  हैं
 ।

 चूंकि
 उन

 चीजों  की  मांग  ज्यादा  होती

 है  इस  का  नतीजा  यह  होता  है  कि  नफे  की मामले  में  एक  बड़ी  भ्रमित  सी  बात  दिखाई

 देती  है  alt  वह  यह  है  कि  हम  राज  भी  गुंजाइश  ज्यादा  हो  जाती  है  ।
 कुछ

 कुछ  लोगों  को  रोयल  काटन  ata  ऐसी  हैं  कि  जिन  पर  इम्पोर्ट  एक्सपो

 गोल्ड  किंग  या  सिल्वर  किंग  के  नामों  से  ड्यूटी  देने  के  बाद  भी  वे  बहुत  ज्यादा  कीमत

 पुकारा  जाता  सुनते  हें
 ।

 राजे  महाराजे  तो  पर  बिकती  हैं  बाप  एयर  कंडीशन  की  ही

 चले  गये  लेकिन  इस  प्रकार  के  राजे  महाराजे  बात  ले  लीजिये  ।  में  समझता  हुं  कि  एक

 आज  भी  हम  सुनते  हैं  प्रौर  देखते  हूं  ।  यह  एयर  कंडिशनर  की  कीमत  १२००  या

 बात  mead  की  बात  है  ।  इस  में  कोई  शक  १३००  से  ज्यादा  नहीं  होनी  लेकिन

 बाज़ार में  यह  २५००  या  ३०००  का  बिकता
 नहीं  कि  जो  नीति  स्वीकार  की  गई  है  उस

 नीति  के  परिणामस्वरूप  कुछ  तो  लाभ  है  ।  इस  का  बड़ा  कारण  यह  है  कि  मांग

 हुआ  है  लेकिन  बहुत  लाभ  हुआ  है  या  हम  ज्यादा  होती  है  कौर  चीज़  कम  पाती
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 है  या  गवर्नमेंट  कम  लाने  की  इजाजत  देती  में  समय  समय  पर  कुछ  रद्दोबदल  होना

 है  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि  गवर्नमेंट  ज्यादा  चाहिये  ।  होना  तो  यह  चाहिये  कि  हुकूमत

 इम्पोर्ट  करने  की  इजाज़त  दे  क्योंकि  सब  से  शौर  व्यापारी  अपत  में  सहयोग  की  भावना

 से  काम  लेकिन  होता  यह  है  कि  जब बड़ी  कन्फेडरेशन  जो  होतो  है  ag  ट्रेड  बैलेंसिस

 की  हो  सकता  हैं  ।  लेकिन  में  यह  जरूर  कहता  कभी  हुकूमत  भोली  दिखाई  देती  है  तो

 हूं  कि  इस  प्रकार  कि  जो  इम्पोर्ट  होती  है  व्यापारी  उस  का  श्रुति  लाभ  उठाते  हैं

 उस  पर  हुकूमत  का  नियंत्रण  होना  चाहिये  ।  शर  यदि  व्यापारियों  के  ऊपर  विशवास

 ब्रेहतर  तो  यह  है  कि  हुकूमत  के  ज़रिये  ही  रखा  जाता  है  तो  हुकूमत  एक  ऐसी  नीति

 यह  चीजें  आयें  लेकिन  अगर  हुकूमत  ऐसा  निर्धारित  कर  देती  है  जिस  की  वजह  से

 पने  अप  नहीं  कर  सकती  तो  कम  से  सब  व्यापार  एक  प्रकार  से  बन्द  हो  जाता

 we  इदारे  के  ज़रिये  करवायें  जिस  के  ऊपर  है  शर  राष्ट्र  की  हानि  होती  है  ।  इस  वास्ते

 का  पूरा  पुरा  नियंत्रण  हो  शौर  व्यापारी  झावइयकता  इस  बात  की  है  कि
 सख्त  कानून

 ua  निश्चित  मात्रा  से  अधिक  नफा  न  लें  बनाने  के  बजाय  इस  प्रकार  की  व्यापारिक

 जो  ४५  प्रतिशत  ौर  ale  बारह  प्रतिशत  चीज़ों  के  अन्दर  हुकूमत  खुद  दिलचस्पी

 के  दरम्यान  इस  से  ज्यादा  न  हो  ।  इस  ले  और  देखे  कि  व्यापार  किस  प्रकार  हो

 अकार  की  कोई  व्यवस्था  होनी  चाहियें  ।  जो  रहा  है  श्र  किस  प्रकार  नहीं  हो  रहा  है

 नई  नीति  इम्पोर्ट  के  बारे  में  अख्तियार  की  ait  इस  प्रकार  दिनोंदिन  आपस  में  विचार

 गई  थी  इन  ६  महीनों  के  उस  में  भी  विनिमय  र  बातचीत  के  जरिये  से  अपनी

 इस  प्रकार  का  एक  संकेत  सा  था  ।  संकेत  पालिसी  को  सफलता  के  साथ  लागू  करने

 के  ऊर  कितना  अमल  हो  रहा  है  या  जो  की  कोशिश  करे  ।  इन  कुछ  शब्दों  के  साथ

 नफा  होता  है  उस  के  ऊपर  कहां  TH  कंट्रोल  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 कर  पाये  हें  र  क्या  परिणाम  निकल  रहे

 इस  सम्बन्ध  में  में  ने  एक  प्रशन  किया

 थी  भभोर  [: , ०.  चौधरी  :  श्री  झुनझुनवाला

 में
 जो

 आलोचना  की  है  वह  व्यथ  है  क्योंकि
 है  जिस  के  जवाब  में  मूझे  डर  है  कि  यह  कहा

 माननीय  मंत्री  युवा  समाज  को  THAT  रेशम

 जायगा  कि  wat  सरकार  इस  को  देख  रही

 है  भर  att  तक  किसी  नतीजे  पर  नहीं

 आदि  खोदने  से  नहीं  रोक  सकते  हें  ।  साथ

 ही  उन्हें  इस  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये
 पहुंची  है  ।  में  ara  करता  हूं  कि  सरकार

 इस  को  ठीक  तौर  पर  देखेगी  पौर  इस  प्रकार
 कि  हमारे  मंत्री  महोदय  भी  युवक  से  प्रतीत

 होते  हैं  ॥
 का  कोई  काम  करेगी  कि  नफ़ा  मनमाना

 न  हो  श्री  अलग  राय  शास्त्री

 इस
 एक  झ्राखिरी  चीज़  कहू  कर  में  अपना  गढ़-पूर्वे  व  जिला

 विधेयक
 का  वायु  से  क्या  सम्बन्ध  है

 ?

 भाषण  समाप्त  हूं
 प्रौढ़

 वह  यह  है

 fe  कई  बार  tar  होता  है  कि  एक्सपोर्ट  थ्रो  आर०  क०  चौधरी :  यदि  az

 और  इम्पोर्ट  में  बाहर  के  कुछ  राष्ट्र  हमारे  मित्र  श्री  झुनझुनवाला  प्रति  दिन  पानी  के

 साथ  कम्पटीशन  में  श्मा  जाते  हैं  AK. उस  स्थान  पर  दुघ  पीते  हें  तो  यदि  मंत्री  महोदय

 श्रतिश्पर्दा  के  अन्दर  हमारे  राष्ट्र  को  ठीक  अन्य  व्यक्तियों  के  लिये  दुग्ध  चुके  का  झा याल

 मौका  मिलता  है  या  नहों  मिलता  है  यह  करते  हें  तो  क्या  झ्रापत्ति  है  ।  यदि  मेरे  मित्र

 देखने  के  वास्ते  एक्सपोर्ट  अर  इम्पोर्ट  डा
 witty

 देवा  में  अधिक  ga  चाहते  हैं  तो  काम
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 कार  Ho

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  का  है  ।  भ्रनुज्ञप्ति  वहां  पर  निर्धारित  है  ।  परन्तु  इस  विधेयक

 में  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  तथा
 देते  समय  माननीय  मंत्री  को  इस  देश  की

 जनता  की  इच्छा  को  पुरा  करना  होता  है  ॥  जितना  दण्ड  अपराध  करने  के  लिये  निर्धारित

 है  उतना  ही  दण्ड  अपराध  करने  का  प्रयत्न
 अराज  भारत  में  कहीं  भी

 करने  के  लिये  भी  है  ।  aren  है  कि  माननीय
 को  घी  की  कमी  मिलेगी  तथा  हमें  ज्ञात

 मंत्री  इस  पर  विचार  करने  की  कृपा  करेंगे  ।

 है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  में  घी  उपलब्ध  है

 तो  उस  के  aaa  की  भ्र नुम ति  क्यों
 न

 दी
 श्री  अध्ययन

 )
 :  में  इस  विधेयक

 जाये  का  स्वागत  करता  हूं  तथा  माननीय  मंत्री

 से  सहमत  हं  कि  जब  तक  अमरीका
 जहां  तक  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध

 है  झुनझुनवाला मेरे  क्षेत्रों  में  रेशम
 arte  देशों  के  स्तर  पर  नहीं  पहुंच  जाता

 तब  तक  हम  प्रत्येक  वस्तु  को  खुली
 का  उत्पादन  होता  है  तथा  यह  बहुत

 योगिता  केਂ  लिये  नहीं  रख  सकते  हें  ।

 टिकाऊ  भी  होता  है  परन्तु  इस  का  प्रचार

 इस  कारण  से  नहीं  हो  पाता  है  क्योंकि
 की  कमी  केਂ  कारण  हमें  खाद्यान्नों  का  रायात

 करना  पड़ा  था  तू  अब  स्थिति  सुधर
 कल  के  रेशम  पहनने  वालों  को  नवीन  प्रकार

 गई  है  तथा  अपने  उद्योगों  के  विकास  के
 के  श्रीकांत  नमूनों  का  रेशम  चाहिये  तथा

 हेतु  हमें  अपने  आयात  तथा  निर्यात  व्यापार

 टिकाऊ  रेशम  एक  ही  नमूने  का  होगा  कौर
 पर  दर  नियंत्रण  करना  झभ्रावश्यक  है  ।

 जल्दी  फटेगा  नहीं  ।  इसलिये  नक़ली  सिल्क

 का  उत्पादन  बन्द  होना  चाहिये  |  दक्षिण  भारत  के  कृषकों  के  लाभार्थ

 सरकार  ने  टंपिग्नोका के  निर्यात  की  शभ्रतुमति
 wa  में  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 कहता  हुं  ।  अधिनियम  की  धारा  २  के  उप
 दे

 दी
 है  परन्तु  जिसकी  मुझे  ज्ञात  हुमा  है

 यह  व्यापार  एक  अथवा  दो  व्यक्तियों  का
 खंड  में  दिया  है  कि  जम्मू

 तथा  काश्मीर  राज्य  सम्मिलित  नहीं  हें  ।'
 ~

 प्रायः  एकाधिकार  सा  बन  गया  है  ।  वे  सस्ते

 परन्तु अब  तो  शब्द
 ”

 में  जम्मू  तथा
 मूल्य  पर  टेपिश्नोका  खरीदते  हैं  तथा  उस  से

 मैदा  बनाते  हैं  ।  कृषकों  को  इस  से  कोई  लाभ काश्मीर  राज्य  सम्मिलित  हें  ।  इस  सम्बन्ध

 में  में  माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  कि  नहीं  हो  रहा  है  ।  मेरी  सरकार  से  प्रार्थना

 उन्होंने सभी  विधियों  के  लागू  करने  के  है  कि  वह  राज्य  सरकार  के  परामर्श से  यह

 लिये  जम्मू  पौर  काश्मीर  को  भी  सम्मिलित  व्यवस्था  करे  कि  राज्य  सरकार  कृषकों

 कर  लिया  है  ait  इस  विधेयक  में  यह  वाक्य  से  eft  खरीद  कर  माड़ी  )

 कि
 क  तथा  राज्य  को  छोड़  बनाये  तथा  इस  प्रकार  इस  को  व्यापारिक

 ae  हटा  दिया  गया  है  ।  का  रूप  दें  ।

 जहां  तक  मुझे  ज्ञात  है  सभी  में
 ने  २२  फरवरी  को  भारत  के

 नारियल

 भारतीय  विधियों  में  तथा  विशेषतया  भारतीय  उत्पादन  सम्बन्ध  में  seq  किया  था  जिस

 दण्ड  संहिता  की  धारा  ५११  के  ala  a  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि

 देश  की  नारियल  के  तेल  की  लगभग  ८१४. वाले  अपराध  के  लिये  जितना  दण्ड  यहां

 निर्धारित  है  उस  का  श्रद्धा  ही  दण्ड  वही  प्रतिशत  खपत  देश  में  उत्पन्न  नारियल  से  पुरी

 अपराध  करने  का  प्रयत्न  करने  के  bad | कि  हो  जाती  है  ।  प्राप्त  Bist  के  अनुसार



 ACE  अपत  तथा  निर्यात  मैच  १९५५  संशोधन  विधेयक  ९७२

 भारत  का  स्थान  नारियल  उत्पादन  में  दूसरा
 gy  रुपये  ७  जनवरी  FEKy  में

 ३१६  रुपये  १४  प्लान  तथा  Pays  में है  |  नारियल का  QY.v  लाख

 एकड़  भूमि  में  होता  है
 प्लोर  ३४०  करोड़  २७५  रुपये  हैं  ।  इस  प्रकार  मत्यों  में  २४

 फल  उत्पन्न  होता  है  ।  इस  का  अधिकतर  प्रतिशत  कमी  हो  गई  है  ।  इसलिये  मेरा

 भाग  मेरे  राज्य  में  उत्पन्न  होता  है  ।  लगभग  विचार  है  कि  जब  तक  मूल्य  निर्धारित  नहीं

 ३०  कृषक  तथा  किये  जायेंगे तथा  पूर्ण  विनियमित  आयात

 इस  पर  निर्भर  रहते  हैं  ।  इसलिये  हमें  नारियल  नीति  निर्धारित  नहीं  की  जायेगी  तब  तक

 की  गिरी  का  मूल्य  निर्धारित  करना  चाहिये
 ।  हम  इस  नीति  को  उचित  नीति  नहीं  कह

 मुझे  ज्ञात  हुमा  है  कि  कृषि  उत्पादों  केਂ  मूल्यों
 सकते  |  हमें  प्रफुल्ल  की  दर  को  भी

 से  १००  प्रति  ्  बढ़ा  देना  चाहिये  ।
 में  कमी  हो  रही  परन्तु  निमित

 के  मूल्यों  में  कोई  कमी  नहीं  हो  रही  है
 ।

 नारियल  के  तेल  का  अधिकतर  प्रयोग

 चीनी  इरादी  के  मूल्य  बढ़  रहे  हैं
 ।

 साबुन  बनाने  में  किया  जाता  है  तथा  एक

 नारियल  की  गिरी  की  सम्बन्धी  लाख  टन  में  उस  की  मात्रा  केवल  0,000

 नीति  भी  पूर्ण  विनियमित  होनी  चाहिये
 ।  टन  है  ।  इसीलिये  कृषकों  के  लुभाने  हमें

 गिरी  का  afar  निर्यात  श्रीलंका  से  रायात  शुल्क  बढ़ा  देना  चाहिये  तथा  इसी

 होता  है  तथा  वहां  प्रति  कंडी का  मूल्य  १५०  से  मंत्री  महोदय  कृषकों  की  भलाई  कर

 रुपये  है  ।  भारत  के  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  में  सकते हैं

 यह  नहीं  कहूंगा  कि  सरकार  इस  मामले  की
 साबुन  का  कुछ  मलय  बढ़  जाने  से  जनता

 उपेक्षा  कर  रही  है  परन्तु  यहां  मूल्य  गिर  पर  कोई  विशेष  wax  नहीं  पड़ेगा  ।  सरकार

 रहे  हें
 ।

 इस  का  एक  कारण  हमारी

 नीति  हो  सकती  है  ।  मेरे  एक  प्रदान  उत्तर

 को  केन्द्रीय  नारियल  समिति  की  सिफारिशों

 पर  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिये  |  हमें
 में  बताया  गया  था  कि  2euR  में  २६,६५४

 इस  की  मात्रा  बढ़ानी  चाहिये  तथा  ware
 टन  तथा  ave @:3  में  ६२,१२५  टन  नारियल

 शुल्क  भी  २५  प्रतिशत  बढ़ा  देना  चाहिये  ह ||

 की  गिरी  का  किया  गया  था  ।  2eyuR
 पिछडे  वर्ष  नारियल  की  गिरी  का  मूल्य

 में  २६,००६  टन  तथा  Pau  में  २३,३२४

 टन  नारियल  के  तेल  का  आयात  किया  गया

 ३९०  रुपये  प्रति  कंडी  था  तथा  इस  समय

 मूल्य  २७०  रुपये  है  ।  यह  बड़े  ही  qa  की
 था  |  इस  प्रकार  Rey  में  लगभग  १  लाख

 बात  है  कि  हमारे  aaa  नीति  के  सम्बन्ध

 टन  नारियल  की  गिरी  का  आयात  हुआ  ।
 के  सभी  सुझावों  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया

 हमारी  आवश्यकतायें कितनी  हैं  ?  कहा
 है  ।  में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना

 जाता  है  कि  हमारी  कुल  शभ्रावश्यकता का
 करता  हुं  कि  रायात  शुल्क  बढ़ा  दिया  जाये

 ७५
 प्रतिशत  adie  उत्पादन  से  पुरा  तथा  इस  से  पर  स्वयं  ही  नियंत्रण  हों

 हो  जाता  है दोष  २४५  प्रतिशत  रहता  जो  कि  जायेगा
 > ¥0,000  टन  होता है  ।  नारियल

 समिति  ने  भी  इतनी  ही  मात्रा  के  रायात  श्री  बगावत  :  हमारी  ग्रायात  तथा

 किये  जाने
 की

 सिफारिश  की  थी  परन्तु  निर्वात  नीति  इस  प्रकार  कीं  होनी  चाहिये

 पिछले  ay  एक  लाख  टन  का  आयात  किया  जिस  से  कि  स्वदेशी  वस्तु ग्र ों  का  अ्रधिक  से

 गया  तथा  इसी  का  यहां  केਂ  मूल्य  पर  प्रभाव  अधिक  उत्पादन  हो  ।  यदि  झ्र मरी का

 पड़ा  है  ।  जनवरी  १९५४  में  इस  के  मूल्य  दूध  wife  के  आयात  की  स्वीकृति



 R93  aaa  तथा  निशांत  ५  मारें  १९५५  संशोधन  विधेयक  Roe

 जायेगी  तो  उस  का  प्रभाव  हमारे  श्री
 करमरकर

 :
 प्रारम्भ

 में  मुझे  यह

 वासियों  पर  बहुत  बुरा  होंगा  ।  नियंत्रण  कहना  है  कि  इस  विधेयक  का  स्वागत  लगभग

 हमारे  देश  के  लिये  उपयुक्त  सिद्ध  नहीं  हुए  सभी  कौर  से  किया  गया है  ।  मूझे  बड़ी

 हैं  क्योंकि  उन  के  द्वारा  उद्योगपतियों  ने  बहत  प्रसन्नता है  कि  इस  सभा  में  तथा  सभा

 लाभ  उठाया  है  ।  उन्होंने  निर्यात  बाहर  विदेशी  विनिमय  का  नियंत्रण  करने

 सभी  पर  अपना  एकाधिकार  कर  रखा  है  |  की  झ्ावइ्यकता  का  अनुभव  किया  गया  है  ।

 इसलिये  मेरे  विचार  से  उपभोक्ता  तथा

 उत्पादक  दोनों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये
 जब  में  नें  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया

 तो  में  ने  कहा  था  कि  सभा  को  भूतकाल
 डस  की  अवधि  केवल  ae aC)  तक  ही  बढ़ाई

 जानी  चाहिये  तथा  भविष्य  में  ard  वाली
 में  किये  गये  कार्यों  पर  कुछ  कहने  का  ग्र वसर

 ।  यद्यपि  विदेशी  विनिमय  तथा
 सरकार  को  अपनी  नीति  निर्धारित  करने

 विदेशी  विनिमय  की  उपलब्धता  सम्बन्धी

 का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  |

 स्थिति  अरब  सन्तोषजनक है  ।  तथापि  हमें

 हमारे  देश  की  श्रमिक  स्थिति  में  इस  पर  प्रसन्न  नहीं  होना  चाहिये  ।  इसीलिये

 सन्तुलन  बनाये  रखने  के  लिये  निर्यात
 तथा  सभा  को  अरपना  मत  व्यक्त  करने  का  अवसर

 mara  नियंत्रण  का  होना  alae  है  दिये  जाने
 पर  में  वास्तव

 में
 बहुत  प्रसन्न  हूं  ।

 इस  को  कार्यान्वित उचित  छप  a
 मेरा  विचार  है  कि  यद्यपि  इस  विधेयक

 करना  चाहियें  जिस  से  कि  में  कोई

 गड़बड़ी  उत्पन्न  न  हो  ।  हम  देखते  हैं  कि
 के  सम्बन्ध  में  सभी  तक  शभ्रान्तिवश  प्रस्तुत

 किये  गये  हें  फिर  भी  कुछ  सुझाव  ऐसे  हैं
 कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  इतने  गिर  गये  हैं  कि

 जिन  पर  अवद्य  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।
 कृषक  को  श्रमिक  संकट  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  ।  मुझे  श्री  चटर्जी  का  भाषण  aga  ही

 सुन्दर  लगा  है  ।  उन्होंने  विदेशी  विनिमय
 मूल्य  की  गिरावट  के  कारण  उत्पादक  नियंत्रण  की  श्राव्य कता  का  पूर्णरूपेण  समर्थन

 कठिनाई  में  पड़  गये  हैं  ।  इसी  कारण  हम

 अपना  लक्ष्य  भी  बदल  रहे  हें  ।  हम
 किया  है  ।  पहले  इस  नीति  के  सम्बन्ध  में

 जो  शिकायतें  थीं  वह  wa  दूर
 वादी  समाज  की  स्थापना  कर  रहे  हैं

 लिये इस  की  waft  १९५७  तक  रखी  जानी
 हो  चुकी  हैं

 ।
 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय

 सदस्य  ने  एक  बात  से  अपनी  सहमति  प्रकट
 चाहिये  ।

 कर  के  सभी  बातों  के  विषय  में  पूर्णरूपेण

 सभी  को  ऐसा  अनुभव  है  कि  सहमति  प्रकट
 की

 है  ।  इस  के

 पत्रों  को  भ्र स्वीकार  कर  दिया  ने  नियंत्रणों  के  उदारीकरण  के

 जाता  है  ।  मेरा  तात्पयें  यह  नहीं  है  कि  स्वरूप  देशी  उद्योगों  के  हितों  के  संकटास्पद

 पदाधिकारी  दोषी  हैं  ।  परन्तु  कुछ  व्यक्ति  स्थिति  में  पड़  जाने  का  निर्देश  किया  था

 तो  घूस  लेते  ही  हैं
 ।

 इसलिये  इस  बुराई  कों  ait  अनुभूतियों  के  अन्धाधुन्ध  जारी  किये

 दूर  करने  के  भ्रनुज्ञप्ति  के  लिये  एक  जाने  का  विरोध  किया  था  ।  कदाचित  सभा

 फीस  निर्धारित  की  जाती  चाहिये  जोकि  यह  झ्तुभव  करती  है  कि  हमारी  ware

 अवाप्ति  प्राप्त  करते  समय  लो  जानी  चाहिये  atta  विदेशी  विनिमय  की  उपलब्धता  पर

 उस  के  fat  आवेदन  करते  समय  नहों
 ||

 झा  TTT aat  मत  होती  है  ate  इसलिये  हम  ने  waar
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 कठिनाइयों  का  अपने  देशी  उद्योगों  को  सहायता  किया  है  ।  जैसाकि  निर्यात  भअनुज्ञप्तियों

 देने  में  लाभ  उठाया  है  ।  में  ने  अपने  प्रारम्भिक
 के  सम्बन्ध में  €  ४५  प्रतिशत क्ति

 =
 a

 |  जहां  तक  औषधियों तथा  seat भाषण  में  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  मेरा

 उद्देश्य  तथा  लक्ष्य  उद्योग  को  सहायता  दे  कर  कुछ  aa  श्रेणियों  के  sand  का  प्रश्न  है

 gmt  बढाना  कौर  हमारे  उद्यागों  को  हम  ने  एक  प्रकार  की  मुक्त  प्रणाली

 को  स्थापित  करने  की  चेष्टा  की  है  ।  ऐसा मशीनरी  या  कच्चे  माल  की  कोई  कमी  नहीं

 हुई  यह  इस  बात  से  स्पष्ट  है  कि  हमारे
 करना  तभी  श्रावश्यक  होता  है  जबकि  विदेशी

 औद्योगिक  उत्पादन  का  देशनांक  वर्ष  प्रति  विनिमय  की  उपलब्धता  कुछ  वस्तु भ्र ों  पर

 किसी  प्रकार  का  नियंत्रण  लगाया  जाना aq  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  यह  देशों

 गत  वर्ष  १३४ था  श्र  इस  वर्ष  १४४ है  ।  अनिवार्य  कर  देती  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  को

 इस  वृद्धि  का  श्रेय  उद्योग  तथा  सरकार
 विदेशी  बाजारों  में  अपने  माल  को  उचित

 ह  पर  बेचने  देना  व्यापार  की  एक  उत्तम
 दोनों  को  मिलना  चाहिये  ।  यह  उद्योग

 को

 पंजी  माल  तथा  कच्चा  माल  उपलब्ध  करात  प्रणाली  हो  सकती  है  परन्तु  विदेशी  विनिमय

 की  सामान्य  नीति  का  दिग्दर्शन  कराता  की  सीमित  उपलब्धि  के  कारण  इस  प्रणाली

 है  ।  जब  भी  हम  अपनी  आयात  नियंत्रण  से  उद्भूत  होने  वाली  कठिनाइयां  स्पष्ट  हें  ।

 नीति  को  बनाते  यह  काम  हम  प्रत्येक  छ  Eve  में  केवल  चार  महीने  ही  में  इतने

 मास  पश्चात्  करते  तो  हम  विशिष्ट  सुझाव  देश  में  आयात  किये

 मांगते  शरीर  प्रत्येक  सुझाव  पर  समुचित  गये  कि  हमारा  ५०  लाख  रुपये  की  विदेशी

 दिया  जाता  है  ।  हमारा  विकास  विभाग
 विनिमय  उन  में  उड़  गया  ।  इस  से  विदेशी

 विनिमय .  विनिमयन करना  नितान्त शी  हम  को  परामशं  देता  है  ।  हम  अपनी

 स्थिति  को  ऑ्राधनिकतम बनाते  हूं  ।  जब  भी  aaa हो  जाता  है  शर  यदि  हम

 कोई  फ़ैक्टरी  खोली  जाती  हम  उस  के  विदेशी  विनिमय  को  किसी  न  किसी  तरीक़े

 से  नियंत्रित  या  हम  प्रत्येक  नवागन्तुक उत्पादन  पर  दृष्टि  रखते  कौर  हम  यह

 देखते  हैं  कि  उसी  प्रकार  के  आयात  किये  गये  को  प्रवेश  करने  तो  हम  व्यापार  को  जहां

 उत्पादनों  के  कारण  कहीं  उद्योग  को  हानि  न  सक  श्रायातों  का  सम्बन्ध  है  रूप  से

 उठानी  पड़े  |  मुक्त  नहीं  रख  सकते  हैं  ।  क्सी  न  किसी

 प्रकार  का  अनुज्ञापन  ही  चाहिये  ॥

 मेरे  मित्र  ae  अनशप्तियों के
 यदि  सभी  को  अ्रनुज्ञप्तियां दे  दी  जायें  तो

 सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कहा  था  ।  सभा  को  परिणाम  क्या  होगा
 ?

 कुछ  दिनों  पुर्व  गन्धक

 कदाचित  यह  ज्ञात  है  कि  तथा  श्रनुज्ञप्तियां  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  यही  स्थिति  उत्पन्न

 देने  का  कोई  नियम  नहीं  है  ।  हम  वैज्ञानिक  हो  गई  थी
 ।  क्योंकि हम  ने  सुक्त हस्त से से

 सिद्धान्तों के  काय  करते  पहले  अनज्ञप्तियां दे  दी  थीं  a  प्रत्येक  arta

 इस  बात  की  शिकायतें  की  गई  हें  कि  हमें  कर्ता  ने  तार  द्वारा  अपने  आडर  दिये  तो

 सभी  नवा गन् तकों को  प्रविष्ट  क्यों  नहीं
 परिणाम  यह  हुआ  कि  एक  ही  सप्ताह  में  मूल्य

 लेना  चाहिये  |  हम  चाहते  हैं  कि  व्यापार  भ्रत्यघिक चढ़ गये । संगठित चढ़  गये  |  संगठित

 सर्वथा  रहे  ।  व्यापार  के  सभी  प्रयत्नों  में  अ्रनुज्प्तियों के  उदारीकरण  की  भी  एक

 को  भ्रनाक्रान्त रहने  दिया  परन्तु  जहां  सीमा  होती  है  ।  एक  बार  हम  ने  नवागंतुकों

 तक  हमारे  विदेशी  विनिमय  का  सम्बन्ध  है  के  सम्बन्ध  में  उदार  बनने  की  चेष्टा  की  थी

 सीमा  को  उदार  बनाने  का  प्रयत्न  शर  परिणाम  यह  निकला  कि  अनुभूतियों
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 के  लिये  wader  पत्रों  की  संख्या  भ्रत्यधघिक  वाय  से  प्राप्त  sara  ।  बहुत  सोच  विचार

 हो  गई  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  ने  जिस  के  के  बाद  हम  ने  दो  पक्ष  निश्चित  किये  थे  ॥

 पन्दरह  रुपये  थे  भ्रनुज्ञप्ति  दिये  जानें  के  लिये

 झ्रावेदन कर  दिया
 श्री  ato  पी०  नायर  क्या

 सरकारी  आधार  पर  होता  है  या  कमीशन

 अब  प्रश्न  आता  है  स्थापित  श्रायातकों  के  ura पर  ?

 का  ;  यदि  हम  कोई  चीज़  चाहते  तो
 श्री  सरमरकर  :  बिल्कुल कोई

 कमीशन

 वे  विदेशों  में  कुछ  लोगों  में  सम्पर्क  स्थापित

 करते  हैं  हमारी  सहायता  करते  हैं  ।  नहीं  होती  ।  शर्तें  थीं  ।  हम  ने  पक्षों

 पर  यह  शर्तें  लगाई  थीं  कि  उन्हें
 इस  का  यह  नहीं  कि  व्यापार  खुला  नहीं

 होना  चाहिये  किन्तु  यदि  हम  एक  बार  यह
 करने  के  सक्षम  होना  चाहिये  कौर

 स्वीकार  कर  लें  कि  विदेशी  विनिमय
 में  उन  का  हित  नहीं  होना  चाहिये

 ।
 हम

 ने  बताया  था  कि  यह  कहां  से  लिया
 उपयोग  पर  नियंत्रण  करना  तो  शेष

 किस  दाम  पर  किया  जाये
 सब  बातें  भी  करनी  पड़ेंगी  |  भ्रत्यधघिक

 वितरण के  लिये  उन्हें  2).  प्रतिशत  कमीशन
 बढ़  गयें  थे  शर  लोकमत  के  प्रसादी  चलना

 मिलेगा  ।  कुछ  लोग  आपत्ति  करते  हैं  कि
 चाहते  थे

 ।
 हम  व्यापार  को

 भी
 खुला

 करना  चाहते  थे  भ्र ौर  चूंकि  उपलब्ध  विदेशी
 यह  कमीशन  बहुत  alow  है  कौर  पूछते  हैं

 कि  इसे  इतना  बढ़ाने  के  क्या  विद्वेष  कारण
 विनिमय  के  यह  संभव  हमारी

 हैं
 ?

 विशेष  कारण  यह  है  कि  cee  में
 नीति  यह  रही  है  कि  नये  लोगों  को  वस्तुझ्नों

 के  बारे  में  और  सुविधायें दी  ।
 १०  इन  वस्तुभ्नों  के  लिये  उचित

 समझा  जाता  था  ।  हम  224,  प्रतिश्त

 मेरेਂ  मित्र  श्री  नायर  ने  aaa  को
 उचित  समझते  हैं

 ।
 सरकार  नें  पुरे  विचार

 नियमित करने  की  कौर  निर्देश  किया  है  के  बाद  यह  निर्णय  किया  था  ।

 शर  सदस्यों  ने  भी  इस
 को

 उठाया  है  ।
 श्री  ato  पी०  नायर  :  माननीय  मंत्री

 वास्तव  में  यह  मामला  बहुत  सरल  है
 ।

 कुछ
 नें  कहा  है  कि  विश्व  भर  से  टेण्डर  मंगवाये

 aaa  के  मूल्य  भ्रत्यघधिक  बढ़  गये  थे
 ।

 सोडा
 गये  थे

 |
 किन्तु  मुझे

 ३
 जनवरी

 की

 ऐश  एक  ऐसी  वस्तु  थी  ।  हम  ने  ट्रेवल  यह

 किया  है  कि  राज्य  के  नियंत्रण  को  बढ़ा
 सुचना  से  पता  चलता  है  कि  टेण्डर  १२

 जनवरी  तक  भेजे  जाने  थे  ।  में  मंत्री  जी  को

 दिया  है  ।  सदन  में  दोनों  कौर  से  कहा  गया
 वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  ७  जनवरी  को  जारी

 है  कि  राज्य  व्यापार  भ्रमित  होना  चाहिये
 की  हुई  रसीदें  दे  सकता  जिन  में  कहा

 किन्तु  हम  जब  इस  दिशा  में  कुछ  पग  उठाते
 गया  है  कि  इस  भ्र धि सूचना  की  प्रतियां  मंत्रालय

 लगाया  जाता  है  ।  हमें  भ्रधिकार  लेने  के
 में  प्राप्त  नहीं  हुई

 ।
 दूसरे  एकाधिपत्य  पर

 atta  यह  थी  :  श्राप  कहते  हैं  कि  विदेशी
 लिये  कहा  जाता  किन्तु  फिर  कहा  जाता

 विनिमय  बनाया  जाना  है  किन्तु  श्राप  विदेशी
 है  कि  एकाधिपत्य  है  ।  सोडा  ऐश  के  झ्रायात

 के  लिये  हम  ने  किसी  को  एकाधिपत्य  नहीं
 फर्मों  को  वितरण  द्वारा  लाभ  कमाने  देते  हैं

 फिर  उन्हें  यह  लाभ  वापस  भेजने  देते  हैं  I
 लेने  दिया  ।  हम  ने  विश्व  भर  में  सब  से  प्रति

 भ्रौर  सस्ते  टावरों  के  लिये  प्रस्ताव  किया  श्री  कर मरकर  समय  के  बारे  में

 हम  भविष्य  में  ग्रसित  सावधान  रहेंगे  ।
 था  प्रौढ़  यह  हमें  कवि  जमेंनी  के  एक  नये  सम
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 विदेशी  फर्मों  का  प्रश्न  सामान्य  चर्चा  के
 संख्या  लगभग  ८०  थी  ।  इन  में  से  १८  मामलों

 दौरान  में  उठाया  जा  सकता  है  ।  इस  समय
 की  पुरी  जांच  हुई  थी  ।  ate  अभियोग  दो

 आयात  नियंत्रण  चर्चा  हो  रही  है  ।  मामलों  में  चलाया  गया  था  ।  इन  में  कुछ

 वितरण  के  लिये  दो  पक्ष  चुनने  शर  १२  /४  मामलों  में  लाइसेन्स  जब्त  करने  का  दण्ड

 दिया  गया  था  |  PEYQ  में  १७१  मामले थे  । प्रतिशत  कमीशन  निश्चित  करने  का  उद्देश्य

 यह  था  कि  वह  विशिष्ट  वस्तु  उचित  दामों  इन  सब  की  जांच  की  गई  थी  ।  काली  सुची

 में  रखने  के  अतिरिक्त  &  मामलों  में  अभियोग पर  soa  को  मिल  सके  श्र  चोर

 बाजारी  न  होने  पाये  ।  परिणाम  स्पष्ट  है  ।  चलाने  का  रादेश  दिया  गया  था  ।  PEXR

 में  मामलों  की  संख्या  १६६  थी  श्र  इन  में

 अब  में  रैदास  als  को  लेता  हूं  ।  इसे
 से  ६७  में  जांच  पुरी

 की
 जा  चुकी  है

 ।  ६

 हम  ने  है  पौर  यह  सरकार  के  अधीन  | मामलों  में  अभियोग  चलाया  गया  था  q

 काम  कर  रहा  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता
 १९५३  में  मामलों  की  संख्या  १६८  थी  रोक

 के  विदेशी  व्यापार  के  राष्ट्रीयकरण  का
 २८  को  छोड़  कर  शेष  सब  में  जांच  की  गई

 समन  करने  वालेइस  का  विरोध  क्यों
 थी  ।  अ्भिषोगों  की  संख्या  इस  में  नहीं  है  ।

 करते  हैं  ।  यह  एक  स्वीकृत  सावे  ज  तिक  निकाय
 में  इन  की  संख्या  काली  सुची  में  रखने  के

 है  जिस  का  काम  उचित  मूल्यों  पर  ख  रूपों
 मामलों  से  अलग  बता  रहा  हूं  ।  उन्हें  भी

 और  अनप  लोगों  को  कपड़ा  देना  है  ।  यदि
 अपराधी  समझना  चाहिये  ।  PEUY  में  मामलों

 यह  काम  सरकारी  संस्था  करती  तो  यह
 की  कुल  संख्या  १७०  हज़ारों  इत  में  से  लगभग

 राज्य  की  दिशा  में  एक  कदम  है  |
 १४५०  में  जांच

 की
 जा  चुकी  है

 ।

 प्रफुल्ल  के  बारे  में  art  जानते  हें  कि  में  उन श्री  एस०  एस०  मोरे

 अधिक  प्राधिकारियों  का  काम  कठिन  होता
 ई

 शिकारियों  के  बारे  में  पुछना  चाहता  हूं  जिन

 ह  ।  हम  ने  प्रबन्ध  किया  है  कि  उन  के  प्रौढ़
 का  सम्बन्ध  लाइसेन्स  देने  से  था  ।  इन  में  से

 अ्ायति  कतारों  के बीच  जो  करम कदा  उत्पन्न
 कितनों  के  विरुद्ध  क्वाही  की  गई  था  ?

 हुई  कम  से  कम  हो  जाये  |  हमें  सलाह

 देने  के  लिये  अरब  एक  समिति  है  wk  इस
 श्री  कर मरकर  :  यह  जानकारी  पहले

 में  वाणिज्य  atc  उद्योग  के  प्रतिनिधि  भी
 दी  जा  चुकी  है  ।  बहुत  से  पदाधिकारियों

 a
 |  को  दंड  दिया  गया  है  ।  भ्रष्टाचार  के  मामले

 में  हम  बहुत  सख्त  हें  तौर  हम  चाहते  हैं  कि

 अन्तरिक  रायात  शर  निर्यात  मूल्यों  अपराधियों  को  अवश्य  दण्ड  दिया  जाये  ॥

 के  बारे  में  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहुंगा  ।
 यह  दुर्भाग्य

 की
 बात  है  कि  प्रायोजन  के  दिनों

 श्री  एन०  सी०  चटर्जी  इस  विषय  पर  बोल
 में  भी  लोग  ऐसी  बातें  करते  हैं  ।  में  चाहता

 चके  हैं
 ।

 हूं  कि  मेरे  माननीय  मित्र  इस  मामले  में

 श्री  मोरे  का  कहना  है  कि  स्थिति  अब  अपनी  कार्यवाही  विरोधी  सदस्यों  तक  सीमित

 पहले  की  तरह  खराब  है  प्रेस  भ्रष्टाचार  न  रख  कर  जनमत  पैदा  करें  ्र  व्यापारियों

 फैला  gat  है  ।  किन्तु  उन्होंने  कोई  उदाहरण  को  बतायें  कि  वे  ऐसे  झ्र नियमित  काम

 नहीं  दिया  ।  यह  सत्य  है  कि  aaa  नियंत्रण
 में  चाहता  हूं  कि  हमें  भ्रष्टाचार  के

 के  आरम्भ  के  समग्र  प्रार्थनापत्रों  की  संख्या  उदाहरण  देवे  के  बजाय  सहयोग  दिया  जाये

 बहुत  अघिक  थी  |  वास्तव  में  मेरे  पास  मामलों  ताकि  भ्रष्टाचार  के  छोटे  छोटे  मामलों  का

 सकी  संख्या  है  ।  दुर्भाग्यवश  g&Yo F  कुल  gra  fear  जा  सके  ।
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 [  श्री  कर मरकर  |

 फिर  श्री  मोरे  ने  साप्ताहिक  सूचा  के  समितियों  पर  निर्भर  कर  सकते  हैं  ।  इस

 बारे में  कहा  था  ।  इस  का  एक  विशिष्ट उद्देश्य  सुझाव  से  भ्रच्छे  परिणाम  प्राप्त  हो  सकते  हैं  ।

 वह  इस  का  झ्रध्ययन  करें  कि  अघिक  से
 है  शर  वह  यह  है  कि  प्रति  सप्ताह  जनता

 को  मालूम  हो  सके  कि  कितने  लाइसेन्स  जारी  अधिक  विदेशी  व्यापार  किस  प्रकार

 कल्याणकारी  राज्य  को  सौंपा  जा
 किये  गये  फर्मों के  नाम  क्या  हैं  ।  फिर  मुझे

 विश्वास  है  कि  उन  का  ख्याल  पक्का  हो  है  ।  इस  सुझाव  से  कुछ  रचनात्मक  कार्य

 जायेगा |  उन्होंनें  जो  बात  उठाई  उस  के
 हो  सकता  है  ।  वह  इत  पर  विस्तारपूर्वक

 विचार  करें  ।  में  श्री  मोरे  की  बातों  का  उत्तर
 बारे  में  मुझे  केवल  इतना  ही  कहना  है  ।  में

 केवल  इतना  कौर  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  दे  चुका हूं  ।

 बहुत  कृतज्ञ  होंगे  यदि  न  केवल  भ्रष्टाचार  wa  में  श्री  ए०  एम०  थामस  द्वारा

 के  मामले  बता  कर  ही  नहीं  बल्कि  पूरी  तरह  कही  गई  बातों  का  उत्तर  देता  हुं  ।  उन्होंने
 से  ध्यान  रख  कर  सहयोग  जायें

 समझौतों
 के  बारे  में  कुछ

 ताकि  भ्रष्टाचार  के  छपे  हए  मामलों
 को  जड़

 qa  ।  यह  सत्य  है  कि  व्यापारिक  समझौतों

 में  हमारी  कोई  नीति  नहों  .

 नद्दी  हम  मात्रा  के  प्रतिबन्धों  के  बारे  में फिर  उन्होंने  साप्ताहिक सुची  के  बारे

 में  कहा
 ।

 हम  विशेष  उद्देश्य  से  वह  सूची
 सोचते  हैं  कि  हम  इतनी  पटसन  att  दूसरी

 ~~  ९५  ११  १७

 प्रकाशित  करते  हें  ।  जहां  तक  सम्भव  होता  वस्तुयें  भेजेंगे  भ्र ौर
 उस

 के
 बदले  में  हम  इतनी

 है  सूचियों  को  पूरा  रखा  जाता  है  ताकि  कोई  वस्तुयें  प्राप्त  करेंगे  ।  ऐसा  करने  से  काम

 भी  साधारण  व्यक्ति  जारी  की
 गई  श्रनुज्नप्तियों  नहीं  चलता  ।  यदि  हम  किसी  देश  को  निश्चित

 की  सोथो  के  नाम  जान  सकें  ak  मात्रा  में  चाय  या  कपास  भेजने  का  वचन

 उस
 को

 यह
 भी

 पता  लग  सके
 कि  दे  दें  हम  ऐसा

 न
 कर  सकें  तो  हमारी

 सार्थ  पुराना  है  या  नया  ।  इस  से  मेरे  माननीय  स्थिति  बड़ी  विचित्र  सी  हो  जाती  है  ।  हम

 मित्र  प्रत्येक  सप्ताह  की  स्थिति  जान  सकेंगे  ।  एक  दूसरे
 को

 रायात  निर्यात
 की

 जाने

 इस  में  कठिनाई  अवश्य  होती  है  परन्तु  भ्रच्छे  वाली  वस्तु झ्र ों  की  सूचियां  दे  देते  हैं  ।  a

 यह  बात  व्यापारी  पर  छोड़  देते  हैं  कि  वह परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिये  कठिनाई  सहन

 करनी  पड़ती है
 ।  ३००  पृष्ठों  की  सूची  पढ़ने  जिस  बाज़ार  से  चाहे  माल  मंगवा  ले  ।  मैं

 में  काफ़ी  समय  लगता  है  परन्तु  यदि  मेरे  एक  उदाहरण  बतलाता  हूं  ।  पिछले  वर्ष  हम  ने

 बम्बई  के  एक  कृत्रिम रेशम  संगठन  को माननीय  मित्र  पहले  पहल  दो  घंटे  लगायें

 उन्हें  इसे  पढ़ने  की  आदत  हो  जाये  तो  काफ़ी  मात्रा  में  कृत्रिम  प्रख्यात  करने  के

 लिये  अनुज्ञप्ति  दी  ।  उन्हें  इटली  कौर  जापान
 बाद  में  उन्हें  सारी  सुची  नहीं  पढ़नी  पड़ेगी

 ।

 फिर  उन्होंने  कहा  कि  निजी
 से  सौदा  करनें  की  स्वतंत्रता  दी  गई  ।  यदि

 हम  उन्हें  एक  ही  देश  से  माल  मंगवाने  के
 करणों  का  प्रोत्साहन

 न
 किया  जायें  मेरा

 विचार  है  कि  सामाजिक  ढांचे  को  ata
 लिये  बाध्य  करते  तो  इससे  कुछ  हानि

 की  सरकार  की  नीति  को  सामने  रखते  हुए
 सकती थी

 अन्य  मंत्रियों  की  तरह  हम  भी  इस  बात  पर  फिर  उन्होंने  राजकीय  व्यापार के

 विचार  करना  चाहते  हें  कि  कहां  तक  बारे  में  कहा  था
 ।

 इस  विषय
 पर

 विचार

 कीय  व्यापार  श्र  शभ्रोद्योगिक  सहकारी  किया  जा  रहा  है
 ।

 यह  कुछ  कठिन  विषय
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 है  ।  इस  पर  निर्णय  करना  झ्रावश्यक  है  परन्तु  केਂ  निर्यातकारों के  लिये  एक  कार्यालय  खोला

 वहू  निर्णय  क्या  होगा  |  उस  का  स्वरूप  है  क्योंकि  उस  क्षेत्र  से  बहुत  ज्यादा  निर्यात

 क्या  होगा  वह  कहां  तक  सीमित  होगा  होता  है  ।  कलकत्ता  मद्रास

 इस  बारे  में  में  कुछ  नहीं  कह
 सकता

 ।  इस  में
 भी

 हमारे  कार्यालय हैं
 ।

 हम  नें  उन्हें जो

 विषय  पर  ध्यानपु्वेंक विचार  करना  पड़ेंगी  कार्य  सौंपा  है  उसे  वे  बड़े  अच्छे  ढंग  से  करेंगे

 प्रौर  प्रत्येक  बात  पर  निर्णय  करना  पड़ेगा  |  केन्द्र  के  पास  अरब  कम  काम  है  ।  यदि

 इस  समय  हम  हस्तकलाओं पर  विचार  उन्हें  इस  बात  का  पता  होता  तो  वे  ऐसा

 न  कहते कर  रहे  हैं  कौर  इसके  लिये  एक  निर्यात  निगम

 स्थापित  करने  के  बारे  में  कार्यवाही  की  गई
 श्री  ए०  एम  थामस  :  व्या  वह  कोचीन

 है  ।
 कार्यालय  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ।

 बाजार  के  उतार  चढ़ाव  के  बारे  श्री  कर मरकर  वह  नहीं  ।  में  उन

 श्री  थामस  ने  एक  बड़ी  उपयोगी  बात  पर  कोचीन  कार्यालय  केਂ  बारे  में  न  जानने

 कही  ।  में  ने  कहा  कि  यह  है  क्योंकि  का  दोषारोपण  नहीं  करूंगा  ।  इस  बारे  में

 यह  ठीक  नहीं  है  ।  निर्यात  शल्क  का  भी  तो  वे  सब  से  पहले  जान  गये  होंगे  ।  में  त

 हमें  ध्यान  रखना  पड़ता  है  क्योंकि  कुछ  रुचि  विभिन्न  केन्द्रों  में  अ्रनज्ञप्तियों सम्बन्धी  काय

 रखने  वाले  लोग  ऐसी  स्थिति  पैदा  कर  देते  के  बारे  में  कह  रहा  था  ।

 हैं  जो  साधारणतया  उन्हें  नहीं  करनी  चाहिये  ।
 अब  में  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  हमें
 के  कथनों  की  ae  आता  हं  ।

 फिर
 अपनी  नीति  का  निर्णय  करना  है  ।  हमें  इस

 बात  का  भी  ध्यान  रखना  है  कि  निर्णय
 बड़े  खेद  से  कुछ  प्रसन्न  बातें  कहनी  पड़

 रही  हैं  ।  में  ने  केवल  यही  कहा  था
 शीघ्र किये  जायें  |

 कि  हम  ने  इस  बात  का  बड़ा  ध्यान  रखा

 उन्होंने  मसाला  जांच  समिति  wie
 है  कि  हम  अपने  उद्योगों  पंजीगत  सामान

 aah  लन्दन  में  निर्यात  बढ़ाने  वाले  कच्चे  पदार्थों  इत्यादि  के  बारे  में  जो  कुछ

 करते  हूं  वह  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रसाद
 अभिकरणों  के  बारे  में  कुछ  कहा  था  ।  मे

 नहीं  जानता  कि  इस  सुझाव  का  क्या  बना  होता  है
 ।

 हम
 जब

 कभी  कोई  विधान  प्रस्तुत

 परन्तु  जिसकी  वे  जानते  हूँ  कि  हम
 करते  हें  हम  उसे  इस  प्रस्तावना  के  साथ

 आरम्भ  नहीं  करते  कि  क्योंकि  पंच  वर्षीय
 निर्यात  को  बढ़ाने  केਂ  लिये  ats  सेਂ  अधिक

 संख्या  में  प्रभाकरण  स्थापित  करना  चाहते
 योजना  उस  में  दिये  गये  कार्यक्रम  का

 अनुसरण  करना  आवश्यक  इसलिये  car
 हूं

 ।
 हमारे  दूतावास  प्रदर्शन  कक्ष  हैं  ।

 इसी  प्रकार  सरकार  कौर  भी  यत्न  करेगी  ॥  किया जा  रहा  है  ।'  मेरे  माननीय मित्र  जानते

 मुझे  खेद  है  कि  में  उन्हें  नहीं  बता  सकता  हूं  कि  हम  सब  कायें  पंच  वर्षीय  योजना  केਂ

 अन्तर्गत  करते  हें  ।  उन्हें  यह  बताने  में  मझे
 कि  मामला  अरब  कहां  तक  पहुंच  चुका  है  ।

 बड़ी  प्रसन्नता  होती  है  कि  पंच  वर्षीय  योजना

 केन्द्रीकरण
 के  बारे  में  एक  छोटी सी  म॑  वस्त्र  पर  दूसरी  के  जो

 गलती  है  ।  कुछ  विशेष  प्रकार  की  श्रनज्ञप्तियों
 लक्ष्य  रखे  गये  थे  उन  से  उत्पादन  बढ़  चुका

 के  अतिरिक्त  जो  बहुत  थोड़ी  हैं  हम  ने
 ह

 उन्हें  यह  नान

 कर

 सगी  होगी

 कि  हम

 विकेन्द्रीकरण कर  दिया  है  वि
 वहीं  कर  रहे  हें  जो  वें  चाहते हैं  कि

 निर्यात के  लिये  हम  ने  ea  भविष्य में  करें  ।
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 कर मरकर

 फिर  उन्होंने  एकाधिकार ों के  बारे
 थी  कर मरकर  :

 मुझे  इस  बात  की  बड़ी

 में  कुछ  कहा
 ।

 जो  कुछ  में  पहले  कह  चुका
 प्रसन्नता  हुई  है  कि  उन्होंने  इस  का  उल्लेख

 हूं  यदि  उस  से  उन  को  सन्तोष  नहीं  et  कर  दिया  है  ।  उन्होंने  अपनी  स्थिति  स्पष्ट

 तो  मेरे  at  कुछ  कहने  पर  भी  उन्हें  सन्तोष  कर  दी  है  जो  मेरे  विचार  में  बिल्कुल  गलत

 न
 होगा

 ।  उन  की  इस
 बात  के  विषय  में  में

 है  ।

 केवल  इतना  ही  कह  सकता हूं
 ।

 जहां  तक  आन्तरिक  संभरण  का  सम्बन्ध

 है  हम  इस  का  बड़ा  ध्यान  रखना  पड़ता  है  ।
 फिर  उन्होंने  उद्योगों के  बारे  में  कुछ

 कहा  ।  उन  का  कहना  है  कि  हम  उद्योगों  हमें  यह  देख  कर  बड़ी  प्रसन्नता  होती  है  कि

 की  प्रगति  की  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हें  और
 सीमेंट  का  उत्पादन  बढ़  रहा  है  ।  दो  वर्ष  में

 उन्होंने  जो  उदाहरण  दिये  वे  सब  गलत  थे  ।  हम  देश  के  लिये  काफ़ी  सोमेश  तैयार  करने  के

 एक  सीमेंट  के  बारे  में  था  ।  मेरे  माननीय
 योग्य  हो  जायेंगे  ।  तब  इस  के  लिपे  बाज़ार

 ढूढना  हमारा  कांस्य  होगा  ।  श्री  भी  हम मित्र  जानते  हैं  कि  हम  अपनी  आन्तरिक

 मांग  ही  पूरी  नहीं  कर  पाते  |  क्योंकि  राज्य  कुछ  वस्तु ग्र ों  के  बारे  में  इच्छा  न  होते  हुए

 को  अपनी  योजनाओं  के  लिये  सीमेंट  की
 भी  निर्यात  की  waar  दे  देते  हें  ।

 बड़ी  भ्रावस्यकता है  ।  इसलिये  उपभोक्ताओं

 को  सीमेंट  नहीं  मिल  पाता  ।  यदि  मुझे  ठीक
 वस्त्र  के  बारे  में  वह  तथ्यों  को  नहीं

 समझ
 सके  हूँ  |  वास्तव  में  कपड़े  की  स्थिति

 याद  है  तो  हम  उन  की  मांग  का  कुछ  प्रतिशत

 पूरा  कर  देते  हैं  ।  शतप्रतिशत  नहीं  ।  राज्यों
 बड़ी  सन्तोषजनक  रही  है  |  एक  दिन  कोई

 की  सारी  मांग  हम  पूरी  कर  देते  हें  शर
 माननीय  सदस्य  मुझ  से  PERE  में  और

 इस  समय  वस्त्र  की  उपलब्ध  मात्रा  के  बारे
 अरन्य  झवर्यकताओं का  ८०  प्रतिष्ठित ।

 मत
 वर्तमान  में  का  प्रशन

 में  पूछ  रहे  थे
 |  तब

 मुझे  पता  चला
 कि

 युद्ध

 से  पुर्व  PRE  में  यह  १५  गज़  प्रति  व्यक्ति
 उत्पन्न  नहीं  होता

 |
 इस  में  कोई  सन्देह  नहीं

 कि  सम्भव  होने  पर  हम  स्थानीय  संभरण
 थी  ate  पिछने  वर्ष  के  आंकड़े  भी  यही  थे  ।

 यह  कहने  से  कोई  लाभ  नहीं  कि  युद्ध  से
 के  लिये  अ्रवरोधजनक होने  पर  भी  निर्यात

 को  प्रोत्साहित  करते  हैं  ।  ऐसा कभी  होता
 इतनी  हानि  पहुंची  है  कि  लोग  उसी  स्तर

 पर  रह  रहे  हैं  जिस  पर  युद्ध  से  पूर्व  रह  रहे
 है  परन्तु  दक्षिण  भारत  से  उत्तर  भारत

 थे  |  हमें  इस  महान  समस्या  का  सामना में  सीमेंट  लाना  मितव्ययता युक्त  कार्य  नहीं

 है  ।
 ऐसे  मामलों  में  हम  निर्यात  की  श्रनुज्ञां

 करना  पड़  रहा  है
 ।

 यह  कहना
 प्रौर

 बात  है

 कि  हम  वस्त्र  का  निर्यात  कर  के  बाज़ार
 हैं  ।

 पर  प्रतिबन्ध  लगा  रहे  हें  ।  बाहर  भेजने  के

 लिये  हमारे  पास  काफ़ी  कपड़ा  है  |
 श्री  एम०  एस०  ग्रुपादस्वामी :  में  ने

 ५७ अपन  भाषण  में  कहा  था  कि  दक्षिण  भारत

 बर्मा  को  सीमेंट  निर्यात  किया  करता  था  ।
 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  परन्तु

 मूल्य  अधिक  हैं  ।

 अब  वह  निर्यात  बहुत  घट  गया  है
 ।

 यदि  सीमेंट

 हमारी  आन्तरिक  झ्रावश्यकता  के  लिये  पर्याप्त  शना  कर मरकर  :
 इत  में  सन्देह  नहीं  कि

 नहीं  तो  यहं  बात  कपड़े  पर  भी  तो  लागू  मूल्य  भ्रमित  हैं  ।  वह  दूसरी  बात  है  ।  ऋप

 होती  है  शाक्ति  एक  बिल्कुल  भिन्न  विषय  है  ।  परन्तु
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 जहां  तक  उपलब्धता  का  सम्बन्ध  है  हमारा  प्राप्त  ह  है  ।  पूर्णतया  उपयुक्त  कौर  संक्षेप

 उत्पादन  काफ़ी  बढ़  चका  है  ।  में  बोलना  अच्छी  बातं  है  ।  जो  कुछ  बातें

 उन्होंने  कही  वे  पहले  कही  गई  बातों
 श्री  एम०  एस०  गरुपादश्वामी  :  मेरे

 ने  का  यह  त्रय  था  कि  इंग्लैंड  को  कपड़े
 की  पुनरावृत्ति जिस  से  यह  बात  स्पष्ट

 हो  जाती  है  कि  उन्हें  मेरे  भाषण  से  उत्तेजना
 a  निर्यात  करने  के  कारण  अआन्तारक  बाज़ार

 नहीं  मिली  है  ।  उन्होंने  सा'स्राज्यिक  अधि
 में  कपड़े  का  मूल्य  बहुत  बढ़  गया है

 ।
 मान  का  उल्लेख  किया  है  ।  पिछले  अवसर

 श्री  कर मरकर  वास्तव  म  समझता  पर  में  ने  जो  विस्तारपूर्वक  उत्तर  दिया  था

 हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  यही  बात  कही  यदि  में  उस  का  उल्लेख  तो  माननीय

 |  वह  कह  रहे  हैं  कि  हम  उद्योग का  ठीक  सदस्य  को  इस  का  विपरीत  भाव  नहीं  ले  त

 eq.q  नहीं  रखते  ।  उन्होंने  दो  बातें  कही
 चाहिये  ।  में  वास्तव  में  उस  से  भ्रमित  कुछ

 हैं  एक  सीमेंट  के  विषय  में  दूसरी  सूती  वस्त्र  माननीय  सदस्य कहना  चाहता

 निर्माण  के  विषय  में  ।  सुती  वस्त्र  निर्माण
 पुस्तकालय  में  जा  कर  उस  उत्तर  को  देख

 के  सम्बन्ध  में  में  कहना  चाहता  हूं  कि  न
 सकते हें  ।  हम  ने  इस  प्रशन पर  बड़ी  गंभीरता

 कंबल  भ्रान्त रिक  बाज़ार  का  ही  विस्तार
 के  साथ  विचार  किया  है  अर  हम  नहीं

 हश्र  अ्रपितु  निर्यात  भी  बहुत  afar
 समझते  fe  इन  सास्रज्यिक  अ्रधिमानों  से

 प्रा  यद्यपि  हमारा  रक्षा  सदा  १००००
 हमें  किसी  प्रकार  भी  हानि  हो  सकती  है  ।

 लाख  गज  का  रहता  है  तब  भी  पिछडे  वर्ष

 यह  sooo  लाख  गज  से  अधिक  जो
 वर्तमान  उदाहरण  लीजिये  ।  इंगलिस्तान

 क्या  कर  रहा  है  ।  इस  ने  हमारे  सुती  वस्त्र
 पर्थाप्त  सफलता  का  द्योतक  |

 पर  आयात  शल्क  नहीं  लगावा  जबकि

 at  लिंगम  ने  विलास-सामग्रियों  के  हम  ने  उन  के  निर्यात  पर  एकदम  ८०  प्रतिशत

 सम्बन्ध मे  कुछ  कहा  है  ।  वास्तव A,  ५३०  रायात  शुल्क  लगा  दिया  है  ।  इन  श्रीमान

 करोड़  रुपये  में  केवल  १४  करोड़  रुपये  नियमों  के  अधीन  वास्तव  में  यह  होता  है  |

 की  प्रसाधन  सामग्री  मंगवाई  गई  अर्थात  क्या  यह  सभा  यह  समझती  है  कि  इस  से

 २  प्रतिशत  ।  किसी  भी  व्यक्ति  हमें  कुछ  हानि  होगी  कि  हम  तो  इंगलिस्तान

 को  इन  विलास-सामग्रियों  में  पड़ने  वाले  में  अपनी  वस्तुएं  बिना  रायात  शुल्क  भजते

 व्यक्तियों  से  खीझ  उत्पन्न  होती  परन्तु  @  ौर  बहुत  पत्र  aaa  शुल्क  के  साब

 तो  भी  वे  हमारे  देश  के  ata  हैं  ।  बेशक  हम  उन  की  वस्तु  मंगवाते  हं
 ?  क्या  श्री  नायर

 अपने  विदेश  विनिमय  को  गंत्रा  नहीं  सकते  इसे  अ्रसन्तोषजनक  अवस्था  समझते  हें
 ?

 किन्तु  हम  २  प्रतिशत  की  मात्रा  तक  विलास  इस  प्रश्न  पर  विस्तारपृवेंक  विचार  करने

 सामग्रियों  का  उपयोग  करने  वाले  व्यक्तियों  का
 यह  उचित  अवसर  नहीं  है  ।  इस  सभा  के

 प्रति  भी  अध  प्रदर्शित  नहीं  कर  सकते  |  इस  पक्ष  के  हम  लोग  यह  शभ्रनभत्र  करते

 म  नहीं  समझता  कि  सभा  इसे  अनचित  कि  जांगल-भारतीय  करार  से  हमें  कुछ  हानि
 समझेगी  |

 नहीं  हो  सकती  ।

 श्री  नायर  ने  कहा  है  कि  में  एक  वकील  सामान्य  व्यापार  तथा  प्रतीक  करार

 के  समान  बोलत  हूं  ।  तथापि  में  उन्हें  बताना
 के  सम्बन्ध  में  कुछ  सदस्यों  को  भ्रम  है

 ।

 चाहता  हूं  कि  केवल  कुछ  एक  व्यक्तियों  किसी  सज्जन  ने  कहा  था  कि  जिन  वस्तु द्र ों
 को  छोड़  कर  16 |  सभी  व्यक्तियों  को  संतोष  को  हम  रक्षण  देना  चाह  हम  उन  के
 682  LSD



 ९८९  आयात  तथा  निर्यात  ५  मैचों  PSK  संशोधन  feta  ९९०

 बारे  में  सामान्य  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  करार  में  साधारणतया उन  का  परामर्श  लेते

 से  छुटकारा  नहीं  पा  सकते  |
 और  खाद्य  वस्तुओं  के  के  मामले  में

 उन  की  बात  मानी  जांती  है  हम  तो
 थी  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी

 :  प्रफुल्ल  केवल  मंगवाते हैं  ।  सरकारी  यंत्र में  कोई
 जांच  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  सरकार

 बात  गुप्त  नहीं  होती
 ।

 प्रत्येक  मंत्रालय
 सामान्य  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  करार  के

 दूसरे  मंत्रालय  को  धनराशि  दे  सकता  है  श्र

 अ्राभारों  से
 छुटकारा  नहीं  पा  सकी  है  ।

 अन्तिम  निर्णय  समूची  सरकार  द्वारा  किया

 श्री  कर मरकर
 :

 वह  एक  ऐसी  बात  जाता  है  ।  इस  से  कोई  भ्रन्तर  नहीं  पड़ता

 का  उल्व  कर  रहे  थे  जो  संगत
 कि  कौन  सा  मंत्रालय  द्रमुक  काम  करता

 में  किसी  संगत  बात  श्र  सभा  के  है  ।  स्वास्थ्य  झ्रौषघधियों

 पहले  वाद  विवादों  का  उल्लेख  जब  आदि  के  रायात  कच्चे  माल  के

 हम  ने  बाल  बेयरिंग  जपी  कुछ  वस्तु ग्र ों  पर
 केਂ  मामले  में  प्रभारी  होता  है  ।  कच्चे  माल

 शल्क  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  कथा  था  |  वह  उन  का  कच्चा  ढोलकिया  सरपेंटिना  के  निर्यात

 वाद-विवादों  में  देखेंगे  कि  हम  कई  वस्तु ग्र ों  के  विषय  में  बड़ा  मतभेद  था  ।  इन  मामलों

 के
 मामले  में  कैसे

 छुटकारा पा  सके  हैं  इस
 में  सरकार  सम्बद्ध  मंत्रालयों  के  परामर्श  पर

 में  सन्देह  नहीं  कि  इस  की  भी  एकਂ  प्रः  ऋप  faux  नहीं  रहती  |

 किन्तु  aa  तक  हमें  तनिक  भी  कठिनाई
 श्री  झुनझुनवाला  ने  कृत्रिम  रैदास  के

 अ्तुभव  नहीं  हुई  है  ।  यदि  इस  करार  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  है

 ।  उन
 के  प्रश्न  का

 रहने  से  हमारे  wale  विकास  में  तनिक  NAN

 भी  कठिनाई  शर  mea  कोई  लाभ  न
 उत्तर

 उन
 के  पीछे  बन  हुए  महानुभाव  द्वारा

 दे  दिया  गया  था  |  उन्हों  ने  इस  का  भार
 तो  हमें  निश्चित  रूप  से  इस  करार  को

 सब  के  कन्धों  पर  डाल  दिया  कि  ऐसा  होना
 तोड़ना  होगा  ।

 ही  चाहिये  क्योंकि  लोग  इसे  चाहते  हैं  ।

 मैसर्ज  लाल चन्द  एंड  कस्तूर भाई लाल  प्रत्येक  व्यक्ति  का  काम  करने  का  प्रिया

 भाई  के  बारे  में  भी  कुछ  कहा  गया  है  किन्तु  अरपना  मागं  होता  है  |  उदाहरणार्थ  कई  गांवों

 यह  सब  भ्र संगत  है  ।  श्री  तुलसीदास  शर  तालुकों  में  चाय  के  उपयोग  को  रोकने

 are  किसी  निश्चित  समय  के  इन्दर  चाय चन्द  ने  भी  एकाधिकारी शिकायतों  की

 चुपके  से  संकेत  किया  है  ।  उन
 का  इन  दोनों  की  दुकानों  को  खुला  रखने  द्वारा  चाय  के

 समवायों  से  शभ्रभिप्राय  था  ।  किन्तु  उन्हों  ने  समय  का  नियंत्रण  करने  का  प्रयत्न  किया

 ऐसी  बारीकी  के  साथ  यह  बात  कही  कि  जा  रहा  जिस  का  परिणाम  यह  ga  कि

 इस  का  मेरे  उत्तर  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  वहां  दूध  सस्ता  हो  wart  किन्तु  सरकार

 पड़ता  इस  प्रकार  नहीं  कर  सकती  ।  यदि  लोग

 कृत्रिम  रेशम  चाहते  हैं  तो  इस  के  पक्ष  में
 एक  श्र  बात  कही  गई  है  कि

 मंत्रालयों  कीं  तुलना  में  यह  मंत्रालय  क  भर  विपक्ष  में  कहा  जा  सकता  है  ।

 काम  करता  हैं  ।  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  श्री  झुनझुनवाला स्थिरता  के  पक्षपाती

 को  इस  बात  का  ज्ञान  है  कि  खाद्य  तथा  कृषि  हें  ।  परन्तु  वर्तमान  विश्व  शभ्रस्थिरता  का

 के  मामले  में  क्या  किया  जाय  ।  हम  नारियल  पक्षपाती  है  ।  पांच  या  दस  टिकाऊ  साड़ियों

 art  नारियल  के  तेल  के  aaa  के  मामले
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 चाहती  चाहे  वे  उतनी  अधिक  टिकाऊ  जाने  बिना  एक  मामले  को  दूसरे  मामले  के

 साथ  नहीं  मिलाना  चाहिये
 ।

 wat
 तक

 उन्हों  ने  कहा  है  कि  पांच

 खरीद  हम  पांच  खरीद
 प्रौढ़  हम  ने  इस  पर  विचार  नहीं  किया  है

 कारिता  से  उन्हें  पहनें  ।”  भला  हम  सब  शर  न  ही  निकट  भविष्य  में  हम  ऐसा  कर

 सकते  हैं
 ।

 वायु  को  अनुकूल  बनाने  वाले लोगों  को  कैसे  बाध्य  कर  सकते  हैं
 ?

 हम

 बुरी  कौर  गन्दी  चीजों
 को

 रोकते  हैं
 ।  यंत्रों  के  सम्बन्ध  जिन  के  विक्रय  मूल्य

 यदि  श्राप  कुछ  लोगों  के  विश्वास  के
 कारण  aaa  मूल्यों  की  तुलना  में  ठीक  नहीं

 चाय  या  कहवा  को  रोकना  चाहते  तो  श्री  हेडा  ने  कुछ  कहा  है
 ।  उपभोक्ताओं को

 मुझे  सन्देह  है  कि  कोई  भी  यंत्र  एक  दिन
 भी  लूटा

 न
 जाय  इस  उद्देश्य  के  लिये  हम  लाभ

 काम  कर  सकेगा  ।  हम  जीवन  को  का  प्रतिशत  निश्चित  करने  का  विचार  कर

 बद्ध  नहीं  बना  जब  कि  ag
 जीवन  रहे  हैं  ।  wat  हम  ने  कोई  निर्णय  नहीं  किया

 प्रकट  रूप  से  लोकहित  का  विरोधी  न  हो  ।  कि  क्या  किया  जाना  चाहिये  ।

 किन्तु  हम  ने  रेशम  बोर्ड  को  प्रचार
 श्री  अ्च्युतन  ने  नारियल के  भाव  का

 कई  बार  उल्लेख किया  है  ।  में  ने  भी  इन  केਂ
 कार्य  के  लिये  पर्याप्त  भ्रनदाः  दिया  है

 |

 हम  रेशम  के  कीड़े  कौर  तत्सम्बन्धी  चीजें
 भाव  की  वृद्धि  की  तुलना  की  है--निस्सन्देह

 मंगवाना  चाहते  हैं  यदि  श्री  झुनझुनवाला
 अब  इन  के  भाव  गिर  रहे  हैँ--किन्तु  यदि

 हम  ay  वस्तुद्नों  के  भावों  की  वृद्धि  के  साथ
 यहां  होते  तो  उन्हें  यह  जान  कर  प्रत्यघिकਂ

 प्रसन्नता  होती  कि  हमें  यह  विषय  कितना
 इस  की  तुलना  तो  मालूम  होगा  कि

 प्रिय है
 नारियल के  भावों  में  ७००  प्रतिशत की  वृद्धि

 हुई  है  ।  उपभोक्ता
 का  भी

 ध्यान  रखना

 विदेश  से  मंगवाये  जाने  वाले  घी  जेसे  भ्र निवार्य  है  ।  किन्तु  हम  स्थानीय  उत्पादकों

 विषय  पर  में  कुछ  कहना  नहीं  चाहता
 ।

 की  भी  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  में  प्रख्यात

 मुझे  ora  है  कि  यदि  माननीय  सदस्यों  को  की  मात्रा  बारे  में  तुरन्त  उत्तर  नहीं  दे

 इस  में  दिलचस्पी  है  तो  वह  खाद्य  तथा  कृषि  सकता  |  किन्तु  हम  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय

 मंत्रालय  से  पूछ  सकते  हैं  ।  के  निकट  परामर्श  के  साथ  we  आयात

 भाड़े  के  प्रशन  भारतीय  नौवहन  नीति  का  निर्णय  करते  हें  ।  यदि  वह  किसी

 सेवाशर्तों  की  सहायता  करने  के  सम्बन्ध  में  अवसर  पर  यह  प्रभाव  करते  हें  कि  अधिक

 आयात  करने  में  गलती  की
 गई

 है
 तो  उन

 श्री  बंसल  का  सुझाव  महत्वपूर्ण  है
 ।

 किन्तु

 हम  उस  मामले  में  प्रख्यात  नियंत्रण  के  द्वारा
 के  सुझाव  का  स्वागत  किया  जायगा

 कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  यह  समस्त  भारत
 प्रार्थना  दिल्ली  के  सम्बन्ध  में  श्री  बगावत

 सरकार  की  सामान्य  नीति  का  मामला  है  ।
 ने  जो  कुछ  कहा  है  में

 उस  की
 सराहना

 मान  लीजिये  हम  उत्साहित  करते  e—
 करता  हुं

 ।
 अभ्यर्थियों  ने  कभी  भी  प्रार्थना

 हाल  ही  में  हम  ने  किराया  भाड़ा  सहित  शुल्क केਂ  सम्बन्ध  में  शिकायत नहीं  की  है  ।

 मूल्य  की  नीति  को  अपनाया  च  कई  बार  प्रार्थनापत्र  अस्वीकार  कर  दिये

 परोक्ष  रूप  से  हम  विदेशी  नौवहन  की  बजाये  जाते  हें  ।  उदाहरण  के  यदि  कोई  कमी

 भारत  नौवहन  की  सहायता  कर  रहे  यह  मान  लीजिये  हम  नौवहन  बिल  पेदा

 बहुत  अच्छा  काम  है--किन्तु  मान  लीजिये  करवाना  चाहते  या  राय-कर

 स्वायत्त  गिर  जाते  है  ।  इसलिये  aa  परिणाम
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 शौर  यदि  उस  में  कोई  सारभूत  चीज़  अध्यक्ष  महोदय  खण्ड  '  ४  का  एक

 रहीं  है  तो  हमें  प्रार्थना  पत्र  को  अस्वीकार  संशोधन  है  |

 करना  होगा  ।  उसे  जोखिम  उठानी  पड़ती

 है
 ।

 यदि  ag  शुल्क  देता  है  तो  प्रार्थना  पत्र
 श्री  बगावत  :  में  यह  संशोधन  प्रस्तुत

 नहीं  करता  । के  स्वीकृत  होनें  की  भ्र वस् था  में  वह  शुल्क

 भ्रम्यथियों  को वापिस  नहीं  मांग  सकता  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  अ्रव में खण्ड ४ तथा खण्ड  ४  तथा

 स्वयं  ध्यान  रखना  चाहिये  |
 ५

 सभा
 के

 सम्मुख  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  नोगावत  में  श्राप  को  मामले
 प्रशन यह  st

 दिखा  सकता  हूं  ।

 श्री  कर मरकर  :  यदि  कोई  ~
 हक खण्ड  ४  तथा  ५  विधेयक  के  रंग

 पी | |
 वास्तविक  कठिनाई  तो  में  शुल्क  वापिस

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |
 करने  का  वचन  तो  नहीं  किन्तु  में  ऐसे

 मामलों  में  प्रार्थना  पत्र  का  परीक्षण  अ्रवेद्य  खण्ड  ४  तथा  ५  विधेयक में  जोड़  दिये

 करवाऊंगा  |  गय े।

 यद्यपि  मेरा  भाषण  लम्बा  हो  गया  खण्ड  १,  विधेयक  का  नाम  तथा  aft

 तो  भी  सभा  आयात  शौर  निर्यात  नियंत्रण  नियमन  सुत्र  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 की  श्रावव्यकता  को
 अनुभव  है  ।

 श्री  कर मरकर  में  प्रस्ताव  करता में  एक  बार  जोरदार  वाद  विवाद  की

 प्रशंसा  करता  हूं  ।

 को  पारित  किया
 सभापति  महोदय  eq यह  है  ~

 जाय  1.0
 ‘fe  आयात  तथा  निर्यात

 )  2e V9  में  अध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar  |

 भ्रग्नेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप
 श्री  ato  पी०  नायर  विधेयक  को

 विचार  किया  जाय  ।”
 वस्तुत  करने  वाले  मंत्री  महोदय  ने  यह  वचन
 दिया  था  कि  वह  हमारे  सुझावों  पर  अवश्य प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 खण्ड  २--(१९४७  के  अधिनियम  १८  की
 विचार

 परन्तु  मुझे  इस  बात  का  खेद

 है
 कि

 उन्हों  ने  मेरे  सुझावों  की  atk  कोई
 - ~

 घारा  १  का
 ध्यान  नहीं  दिया  ।

 में  यह  कहना  चाहता
 श्री  बोगावत  क  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 हूं  कि  माननीय  मंत्री  मेरे  इन  सुझावों  पर
 गया  आर  अस्वीकृत

 हुमा
 ।

 अवश्य  विचार  करें  |

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  यह  है  कि  :

 खण्ड  २  विधेयक  का  रंग
 में  विशेष  रूप  यह  सुझाव  रखा

 बने  14.0
 कि  इस

 बात  पर  विचार  किया  जाय

 कि
 जी०  To  टी०  ao  में  सम्मिलित  होनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  आद्या
 |

 खण्ड २  uh  ३  विधेयक में  जोड़  दिये

 के  स्थान  पर
 क्यों

 न  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  पण्य

 करारों  में  सम्मिलित  eat  जाय  ।  भारत
 गये  ।

 ने  अन्य  देशों  से  जो  व्यापारिक  करार  किये
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 हैं  उन  का  में  स्वागत  करता  हूं  ।  तथापि
 की  स्वतंत्रता  के  set  का  समर्थन  किया

 ये  थोड़े  से  करार  इस  व्यापक  संसार
 को

 था
 ae

 राज  भी  में
 इस  का

 समर्थन  करता

 देखते  हुए  बहुत  ही  सीमित  से  दीखते  हैं
 ।

 हु
 ।

 परन्तु  सरकार
 का

 भी  ag  कते व्य  है

 में  ने  श्री  लाल चन्द  हीरानन्द  भ्र ौर  श्री  कस्तूर  कि  वह  देखे  कि  कौन
 उस

 अनुज्ञप्ति
 का

 भाई  लालभाई के  नामों  का
 उल्लेख

 सदुपयोग  करता  है
 प्रौर  कौन

 दुरुपयोग
 ।

 लिये  किया  था
 कि

 ऐसे  लोग  निराधार  कुछेक  व्यक्ति  तो  इन  अतुज्ञप्तियों  को  चोर

 बातें  फैलाते  रहे  हैं  ।  में  यह  कहना  बाजार  में  बेच  देते  हें  ।  गर्त  ऐसे  व्यक्तियों

 चाहता  हूं  कि  संसद  से  एक  शिष्टमंडल  के  प्रति  हमें  बड़ा  सचेत  रहना  चाहिये  ।

 इस  तथ्य  की  खोज  के  लिये  भेजा  जाय  ताकि  उड़ीसा  के  एक  निगम  ने  २००,०००

 हम  संसार  को  दिखा  सकें  कि  हमारा  इस  दलों  की  अनुज्ञप्ति  चोर  बाज़ार  में  बेच

 में  कोई
 भी

 स्वार्थ  निहित  नहीं  है
 ।  दिया  था  ।  उन  का  दोष  सिद्ध  भी  हो  गया

 परन्तु  फिर  भी  अभी  तक  उस  के  विरुद्ध

 में  ने  पहले
 भी

 कहा  था
 कि  उदारीकरण

 की
 नीति  से  हानियां  होने  का  डर

 कोई  कार्यवाही  ही  नहीं  की  गई  ।  इसलिये

 किसी  भी  नई  कम्पनी  को  अनुज्ञप्ति  देने  से
 है  ।  इसी  प्रकार  से  परिमाण  सम्बन्धी  निबंधनों

 पब  इन  सभी  बातों  पर  west  प्रकार  से के  उत्सादन  से  भी  ata  कटिनाइयां  उत्पन्न

 हो  जायेंगी  ।  इस  से  एकाधिपत्य  को  तो
 विचार  कर  लेना  चाहिये ं।

 तोड़ा  जा  नहीं
 उलटी  हानि  ही  होगी  तो  कर मरकर  में  केवल  दो  मिनट

 माननीय  मंत्री  इस  प्रश्न  पर  भी  विचार  ही  बोलूंगा  ।  में  ने  श्री  नायर  की  सभी  बातों

 करें  कि  इम्पीरियल  इण्डिया
 को  बड़े  ध्यानपूर्वक  सुना  है  ।  उन  की  सभी

 बातें  ये  थीं  ——aTy sat  जी०
 ~

 अनेकों  अन्य  वस्तु झ्र ों  के

 सोडा  Ga  को  भी  वितरित  करने  का  अधिकार  To  टी  ०  टी  ०,  राज्य  की  भाग  लालचंद

 दौर  कस्तूर  भाई  लाल  भाई  तथा  सोडा
 देना  कहां  तक  ठीक  है  ।  यदि  इस  afiarc

 के  कारण  कम्पनी  ने  सोडा  ta  को  बेचते
 ।  इन  में  से  चार  बातों  के  विषय  में

 समय  कोई  अनुचित  शर्तें  लगा
 तो

 उस
 तो  में  विचार  प्रकट  कर  चका

 हुं  ।

 को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  प्रबन्ध  पांचवीं बात  बिलकूल  निराधार सी  दीखती

 किया है  ?  में  ने  इस  का  उल्लेख  कर  के  इस

 बात  को  महत्व  देने  का  प्रयत्न  ही  नहीं  किया  ।

 यदि  श्राप  विदेशी  विनिमय  को  संरक्षित
 मेरे  मित्र  वास्तव  में  यह  कहना  चाहते  हैं  कि

 रखना  भी  चाहते  हें  तो  am  ने  यह  कार्य
 कुछेक  क्षेत्रों  में  विदेशी  व्यापार का

 एक  विदेशी  सार्थ  को  क्यों  सौंप  दिया  है
 विरोध  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है

 ।
 परन्तु

 जोकि  झपना  सारा  लाभ  fait  को  भेज
 उन  के  कथन  का  हम  पर  कुछ  भी  प्रभाव  नहीं

 सकता है  ?
 पड़ा  है

 ।
 सरकार  के  रूप  में  हम  तो  गुणों  की

 दृष्टि  से  परीक्षण  करते  हैं  तौर  न  कि  इस थी  सारंग घर  दास  :  आयात  झ्रनृज्ञप्तियों
 दृष्टि  से  कि  किसी  व्यक्ति  परिशेष  द्वारा  ये के  लिये  स्वतंत्रता  प्रदान  करने  के  विषय  में
 सुझाव  दिये  गये  हैं

 ।
 यह  एक  ऐसा  विषय  है  कि

 में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 कुछ  वर्ष  ag
 इस  के  सम्बन्ध  में  में  उन्हें  ठीक  ठीक  उत्तर  नहीं

 सा
 किलों

 के  आयात के  सम्बन्ध  में  एक
 दे  सकता

 ।
 हम  किसी  भी  व्यक्ति  को  कुछ  भी

 मामला  पाया  था  ।
 ह्म

 मे
 श्रनुन्ञप्तियों

 कहने  से  रोक  नहीं  जब  तक  कि  वह
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 ana  विधेयक

 [at

 विधि  का  उल्लंघन  न  करे  ।  परन्तु  उन्हें  में  यह  अत्यावश्यक  पण्य  विधेयक

 बता  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  कभी  भी  में वाणिज्य  मंत्रो  कर मरकर
 किसी  के  मत  से  केजल  इसी  लाचार  पर  सहमत  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 नहीं  हो  सकती  कि  वह  विशेष  व्यक्ति  za
 सामान्य  जनता  के  हित  के

 पसन्द  करता  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  ठीक  बात
 लिये  वश्वुप्नों  के

 तो  उसे  अवसर  माता  जायगा  |  जहां  संभरण  श्र  वितरण  तथा  व्यापार
 TH  अ्रन्प  चार  बातों  का  सम्बन्ध  प्रत्येक

 श्र  वाणिज्य  पर  नियंत्रण  लगाने
 बात  का  उतर  दे  चुका  हूं  ।

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  ।'

 उन्हों  ने  जिस  एक  मामले  के  बारे  में  कहा  है

 उस  का  उल्लेख  तो  कई  बार  हो  चुका  है  ।  पूर्वे  इस  के  किਂ  में  अपने  विचार  प्रकट

 में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  सभा  के  कुछेक
 माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  सरकार  ने

 सदस्यों  ने  यह  इच्छा  प्रकट  की  है  कि  यह  एक
 उस  अभियुक्त  की  रक्षा  की  है  ।  कोई  भी

 अत्यावश्यक
 विधेयक  है  ;  छत  इसे  एक  प्रवर

 वक्तव्य  देने  से  पूर्व  तथ्यों  की  अच्छी  प्रकार  से

 जांच  कर  लेनी  चाहिये  ।  हो  सकता  है  कि
 समिति  को  भेजना  चाहिये  ।  यदि  सदस्यों  का

 यही  मत  है  तो  में  भी  सदस्यों  के  इस  सुझाव सरकार  ने  उन  के  विचार  से  कुछ  भिन्न  सा
 को  स्वीकार  करता  हूं  ।

 निर्णय  दिया  परन्तु  इस  का  यह  ग्रन्थ  नहीं

 अध्ययन  महादेव  :  व्या  मंत्री  महोदय  इस कि  सरकार  नें  उस  दोषी  को  बचा  लिया  है  ।'

 यदि  पुलिस  वहां  पर  गई  थी  ate  खोज  की  अ्राशय  के  संशोधन  को  स्वीकार  करने  के

 तो  सारा  कायें  बड़े  उत्तरदायी  ढंग  से  लिये  तैयार  हैं  ?

 किया  गया  था  ।  जब  वह  मामला  हमारे  पास  श्री  कर मरकर  :  में  तेयार  हूं  ।

 वापिस  at  गया  तो  हम  ने  उस  मामले  अध्यक्ष  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 को  समाप्त  कर  देने  का  निर्णय  किया  |  निःसंदेह
 श्री  वेंकटरामन  : में  प्रस्ताव

 इस  निगम  का  भी  कोई  वेध  कारण  ही  था  ।
 करता  हूं  :

 पि  माननीय  सदस्य  ने  तथ्यों  के  बारे  में

 इस  विधेयक  को  श्री  एन०  एम०
 अर भि निश्चय कर  लिया  है  ak  वह  ऐसा

 वक्तव्य  देना  चाहते  हैं  तो  में  इस  मामले
 डा०  श्री  गणेश  सदाशिव

 श्री  बसन्त  कुमार  श्री  घमंडी की
 जांच  करने  के  लिये  तैयार  परन्तु

 श्री
 १७

 उन्हें  पहले  यह  प्रतिज्ञा  करनी  पड़ेगी  कि
 श्री  भागवत  झा  प  श्रीमती

 यदि  उन  की  बात  झूठ  निकली  तो  वह  ऐसे
 ws

 वक्तव्यों  को  फिर  से  नहीं  |  तारकेश्वर  श्री  त्रिभुवन  नारायण

 fag,  श्री  राय चन्द  भाई  एन०  श्री

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 श्री  विश्वनाथ  श्री  खुशीराम  शर्मा

 को  पारित  किया  श्री  देवेश्वर  श्री  बनारसी  प्रसाद

 जाये  +  पण्डित  ठाकुरदासਂ  श्री  नरेन्द्र

 पी०  श्री  शिवराम  श्री

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  श्री  तुलसीदास  किला  श्री



 RSS  अत् या वध्य क  ५  मान  १९५५  पण्य  विधय  3  १०००

 कपड़े के  १७,००० लाख  के  उत्पादन तक अशोक  श्री  एम०  एस०

 श्री  शंकर  शान्ता राम मोरे  श्री Wo  एम०  पहुंच  गये  तथापि  हमें  लगभग  ३१८०  लाख

 पौंड  कपास  की  झ्रावश्यकता है  जबकि श्री  यू०  एम०  श्री  कमल

 कुमार  श्री  तुषार  श्री  डी०
 पी०  केवल  २१८०  लाख  पौंड  का  ही  संभरण  हो

 श्री  टी०  टी०  रहा है  ।  यह  आवश्यक है  कि  मिल  के

 तथा  प्रस्तावक  की  एक  प्रवर  समिति  को  कपड़े  और  हथकरघे  के  कपड़े  के  हितों  को

 सौंपा  जाय  और  इसे  १४५  ATA,  PEXY  तक  ध्यान  में  रखते  हुए  कपास  तथा  कपड़े  के

 संभरण  वितरण  पर  नियंत्रण झपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  आदेश

 दिया  जाय  रखा  जाय

 अध्यक्ष  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  |  अब  कच्चे  पटसन  को  ही  ले  लीजिये  |

 यह  हमारे  पटसन-उद्योग  के  लिये

 श्री  ए०  एम०  थामस

 क्या  माननीय  मंत्री  इस  पर  अपने  विचार

 quae  है  |  विभाजन  के  कच्चे  पटसन

 के  सम्बन्ध  में  भारत  का  सारे  संसार  म॑

 प्रकट  नहीं  करेंग े?
 घिपत्य  था  ।  परन्तु  विभाजन  के  उपरान्त

 श्री  कर मरकर  :  यह  विधेयक  प्रवर  ब  स्थिति  बदल  गई  है  ।  अब  तो  पटसन  का

 समिति  केਂ  पास  जा  रहा  इसलिये  इस  निर्वात  करने  के  स्थान  पर  हमें  इस  के  लिये

 प्रवासी  पर  मेरा  लम्बा  चौड़ा  भाषण  देना  अपने  पडौसी  देश  पर  निर्भर  करना  पड़ता

 उचित  नहीं  है  ।
 है  ।  विभाजन  से  gt  ae  में  पटसन  का  कुल

 माननीय  सदस्यों  को  यह  ज्ञात  ही  है  १६*/,  लाख  गांठें  था  १९५२-५३

 कि  कुछेक  भ्रत्यावश्यक वस्तु  के  उत्पादन  में  इस  का  उत्पादन  ४७  लाख  गांठों  तक  जा

 संभरण  कौर  वितरण  पर  नियंत्रण  रखना  पहुंचा  गतु  उस  के  उपरान्त  PEYVALY

 कितना  भ्रावश्यक  है  |  उदाहरणार्थ  कपास  में  कुछ  कमी  हो  गई  है--अर्थात्  यह  उत्पादन

 कच्ची  सूती  ३६  लाख  गांठें  था  |  पटसन  के  भारतीय

 और  ऊनी  वस्त्रों  को  ही  ले  लीजिये  ।  उद्योगों  के  लिये  लगभग  ६०  लाख  गांवों

 यद्यपि  हम  इन  वस्तुभ्नों  का  पर्याप्त  रूपेण
 की  झ्रावद्यकता  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  a  यद्यपि

 उत्पादन  कर  रहे  हें  तथापि  जीवन  की  इन
 पटसन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  दई  है  तथापि

 पंट्सन  के  कच्चे  माल  की  कभी  के  कारण भ्रत्यावश्यक  वस्तु भ्र ों पर  नियंत्रण  रखना

 अ्रनिवायं है
 से  भारतीय  मिलों  को  डरपना  कार्य  घटा  देना

 पड़ता  है  ।  स्त  पटसन  पर  नियंत्रण  रखना
 माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  है  कि  विभाजन

 के  उपरान्त  हम  ने  कपास  के  उत्पादन
 भ्रत्यावद्यक  है  ।

 mata  प्रगति  की  है  ।  यह  प्रगति  वास्तव  लोहे  कौर  इस्पात  के  सम्बन्ध  म  तो

 mada  प्रगति  है  ।  तो  भी  मांग  के  हमारे  सार्वजनिक  विकास  कार्यों  की  दष्टि

 अनुसार  इस  का  संभरण  नहीं  हो  सका  है  ।  कौर  उद्योगों  को  उचित  मूल्यों  पर  लोहे

 अतः  कपास  की  स्थिति  कोई  .  संतोषजनक
 र  इस्पात  के  वितरण  करने  की  दृष्टि  से

 स्थिति  नहीं  है
 ।

 प्रभी  भी  हमें  कपास  बाहिर  से
 नियंत्रण  रखना  श्रत्यावस्यक  है  |

 मंगानी  पड़ती  है  ।  यद्यपि  हम  योजना-मझ्रायोग  खाद्य  झर  खाद्य  वस्तु ग्न ों  के  सम्बन्ध  में

 द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य--ग्रर्थात्  मिल  के  कपड़े  यद्यपि  aa  कोई  संकट  का  भय  तथापि

 के  ४७,०००  लाख  श्र  हथकरघे  के  यह  श्रत्यावश्य  है  कि  हम  इस  की  स्थिति
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 से  पुर्णतः  सहमत  अर्थात  यह  कि
 पर  सदा  नज़र  क्योंकि कुछ  पता  नहीं

 कि  भविष्य  में  क्या  हो  ।  मान  लो  कि  वर्षा
 वद यक  पदार्थों  के  बारे  a  नियंत्रण  की

 इसका  को  मानेंगी  ।  किसी  भी  देश  के  लि
 नहीं  अथवा  बहुत  कम  उत्पादन  होता

 इस  प्रकार  के  भअ्रधिकारों  के  बिना  काम
 तो  ऐसी  स्थिति  में  हमें  फिर  से  नियंत्रण

 लगाना  पड़ेगा  जिस  से  अभी  हम  च्  हुए  चलाना  असम्भव  है  प्रौर  संकटपूर्ण  है
 ।

 किन्तु  इस  के  साथ  ही  हमें  ora  है
 कि  ga

 जो  भी  बुद्धिमत्ता इसी  मं  है  कि

 खाद्य-वस्तुप्नों  पर  नियंत्रण  रखने  के  अधिकार  सभा  के  सभी  सदस्यों  का  सहयोग  अर

 सरकार  के  हाथ  में  हों  ।  सत्यों  के  चारे  के
 सके  प्राप्त  जिस  से  हम  यह  पता

 चलता  रहे  कि  किन्हीं  विशेष  पदार्थों  पर
 विषय  में  भी  यही  बात  सत्य  है  ।

 प्रतिबन्ध  लगाना  शारिवा  उन  से  प्रतिबन्ध

 में  इस  विधेयक  में  उल्लिखित भ्रमण
 हटाना  कहां  तक  न्यायसंगत  है  ।  इस  प्रकार

 अर्थात्
 मोटरों

 के
 भाग

 यह  भी  जानना  चाहेंगे  कि  यह  नियंत्रण

 शर  पेट्रोलियम  तथा  उस
 काय  किस  प्रकार  चल  रहा  है  ।  इस  विषय

 के  गौर  अरन्य  मदों  के  बारे  मं  सभा  में  होने  वाली  चर्चा  हमारे  अत्याधिक

 का  समय  नहीं  लूंगा  ।  खण्ड  की
 लाभदायक  होगी  क्योंकि  अत्यावश्यक  पदार्थों

 (११)  में  हुम  ने  प्र ग्रे तर  कहा  है
 के  बारे  म॑  न  केवल  हमारे  लिये  यह  जानना

 अन्य  at  का  पदाये  अ्रावव्यक  है  कि  क्या  हमारी  शक्तियां  ठीक

 जिसे  केन्द्रीय  अधिसूचित  प्रकार  की  बरन  यह  भी  कि  क्या  ge

 met  इस  अधिनियम  का  प्रयोग  उचित  से  किया  जा  रहा

 के  प्रयोजनों के  मत  इस  विधि  के  सम्बन्ध  में  मझे  माननीय

 घोषित  कर  सदस्यों  से  बहुत  उत्तम  सुझाव  प्राप्त  होने  की

 oe ०
 उ

 है

 हो  सकता  है  कि  किसी  भी  समय  किसी  पंडित  डो०  एन०  तिवारी  मिस्टर

 प्रत्यावश्यक  पदारथ  की  बहुतात  अ्रथवा  हमारे  उद्योग  मंत्री  ने  जो  यह

 हो  सकता  है  |  ऐसी  अवस्था  म  हमें  नियंत्रण  इसेन्दियल  कमोडिटी  बिल  पेश  किया

 करना  होगा  ।  किन्तु  वह  पदार्थ  ऐसा  होना  में  समझता  था  कि  आज  जब  कि  खुशक़िस्मती

 चाहिये  जिस  के  बारे  में  संविधान
 की

 सातवीं
 से  कंट्रोल  वगैरह  के  क़ानून  खत्म  होगया  तो

 maga  की  तीसरी  सुची  की  मद  ३३  के  इस  तरह  का  बिल  वे  बहुत  सतर्कता  से

 अ्रन्तगत  संसद  को  विधि  बनाने  का  अधिकार  होशियारी से  और  बहुत  खर गिरी  के  साथ

 आगे  के  लिये  पेदा  करेंगे  |  cares  एकोनामी हो  ।  हम  ने  यह  उपबन्ध  केवल  पूर्वावधान

 के  विचार  से  किया  है  ।  तथा  कंट्रोल  बरी  चीज  नहीं  ह  लेकिन

 हमारे  यहां  पिछले  सालों  में  जिस  तरह

 यह  इस  विधेयक  के  बनायें  जाने  का  कंट्रोल  ने  वक  किया  उसे  देखते  हुए  हमें

 मुख्य  कारण  यह  एक  महत्वपूर्ण विधि  है  ae  होता ह  कि  आगे  चल  कर  फिर  कहीं

 म॑  ने  इस  का  प्रवर  समिति  को  सौंपा  आप  मझ  से वही  धांधली  रू  न  हो  जाय  |

 जाना  उचित  समझा  |  मझे

 इसमें  असहमत  नहीं  होगे  कि

 गत

 वर्षो  में ge  सिद दास  है  कि  सभा  इस  विधि  के  जिस  वक़त  कि  यहां  पर  कपड़े



 साउज
 १००३  अ्रत्यावर्य  क  नाग  g  ay  &  पण्य  विधेयक  2oo¥

 और  तेल  का  कंट्रोल  था  उस  हम  लोगों  करने  का  एक  ज़रिया  यह  कंट्रोल  हो  गया

 का  मारेल  कितना  नीचे  गिर  गया  था  ।  इस  |
 लोग  कहा  करते  थे  कि  यदि  किसी

 परिस्थिति के  लिए  हम  किसी  को  न  अलग  चीज़  को  मंहगे  करना  हो  तो  उस  पर  कंट्रोल

 करना  चाहते  हें  न  किसी  पर  दोषारोपण  लगा  दो
 ।

 हमारे  देहात  में  एक  बहुत  ही  गंदा

 कुआ  था  ।  उस  का  पानी  साफ  नहीं  होता करना  चाहते  हैं  ।  लड़ाई  के  बाद  और  लड़ाई

 के  समय  में  हमारे  वहां  जो  कंट्रोलर  लोग  उस  को  पसन्द  नहीं  करते  थे  ।  कुछ

 वह  हमारी  नैतिकता  को  इतना  नीचे  ले  गये
 लोगों  ने  सुझाव  दिया  कि  उस  के  पानी  पर

 कंट्रोल  लगा  दिया  जाय  तो  वह  तुरन्त  साफ  हो कि  जिसकी  कोई  हद  नहीं  थी  और  अवस्था
 जाय  |

 इस  हद  तक  पहुंच  गयी  थी  कि  यह  कहना  डा  तो  लोग  कंट्रोल का  मतलब  यह

 मुश्किल था  कि  कोई  भी  इससे  वंचित है
 और  समझते थे  जिस  किदवई  area

 मिनिस्टर हुए  उस  वक्त  फूड  पर  कंट्रोल
 कौन  आदमी  इससे  अपने  को  अलग  रख  सकता

 है  ?  आपको  याद  होगा  कि  जिस  वक़त
 मिनिस्ट्री  में  आने  के  cle  उन्होने  यह  आवाज

 लगाई  कि  कंट्रोल  उठा  दिया  जाय  ।  उन्होंने
 हमारे  देश  में  चीज़ों  की  बड़ी  कमी  थी  और

 कहा  कि  हमारे  सामने  जो  फैक्ट्स  ऐंड  फिगर्स
 कंट्रोल  जारी  उस  महात्मा  गांधी  जी

 ने  अपनी  जोरदार  आवाज़  कंट्रोलर  के  खिलाफ
 हूँ  ae  रिलायबल नहीं  हैं  ।  हिन्दुस्तान  में

 अन्न  काफी  लेकिन  हम  लोग  नाहक  कंट्रोल
 उठायी  थी  और  उनका  कहना  था  कि  भले  ही

 देश  में  कुछ  लोग  भूखे  रहे  जांय  और  :  गैर
 लगा  कर  उस  को  मेंहगा  करते  हें  |  हम  ने

 कपड़े  के  रह  जांच  लेकिन  कंट्रोलर  को  क़ायम  उन  की  बात  को  पीछे  चल  कर  देखा  कि

 की  व्रत में  सत्यता  थी  ।
 जसे  जैसे  कटौती

 रखना  उचित  नहीं  क्योंकि  मख  रहने  से

 तो  कुछ  ही  लोग  मर  जायेगें  लेकिन  नैतिकता
 हटता  वैसे  वैसे  हमारे  देश  में  गल्ला  सस्ता

 ह्म
 होता  गया  |

 आज
 भी

 आप  देखिये कुछ
 का  पतन  होने  से  सारा  मर  जायगा  |

 चीज़ों पर  कंट्रोल  है  ।  लेकिन  हमारे  यहां
 देखते  हैं  कि  उनकी  बात  कितनी  सच  थी  ।

 इन  कंट्रोल ों  का  ही  नतीजा  है  कि  हमारी
 कंट्रोल  से  चीज़ें  नहीं  मिलतीं  ।

 अगर

 के  अन्दर  कीमत १  रु०  १  आए०  है  तो  बाजार
 नैतिकता का  काफी  पतन  हुआ  है  |  हमारी

 सरकार  कंट्रोल ों  के  क़ानूनों  को  लागु
 करने

 में  खुले  आम  वह  १  रु०  १२  करा  में  मिलता  है  |

 गवर्नमेंट  उस  को  रोक  नहीं  सकती  है  ।

 में  उतनी  सफल  नहीं  हो  सकी  और  लोगों  को
 जो  लोग  हाकिमों  को  खुद  नहीं  कर  सकते  हैं

 करप्शन  के  चंगुल  से  बचाने  में  उतनी  सफल

 नहीं  हो  सकी  जितना  कि  ag  होना  चाहती
 उन  पर  केस  जरूर  चलते  हैं  ।  कभी  भी

 केवल  ब्रिटेन  के  लिए  केस  नहीं  चलते थी  और  उसे  होना  चाहिये  था
 ।

 हो
 सकता

 है  कि  यह  उनके  क़ाबू  के  बाहर  की  बात  रही
 fad  उन्हीं  लोगों  पर  चलते  हैं  जो  अफसरों

 को  खुश  नहीं  कर  सकते
 हो  या  तो  जहां  ब्रिटेन  जनरल  हों  वहां  कानून

 की  रक्षा  करना  हमारे  शासकों  के  बूते  की  बात  अगर  कोई  एसेन्शियल चीजें  हैं  जिन  के

 नहीं है  ।
 आपने  देखा  कि  न  केवल  प्रान्तों

 बिना  गवर्नमेंट  का  काम  न  चलता  तो  उन

 में  ही  बल्कि  सेटल  गवर्नमेंट  के  भी  सेक्रेटरी  पर  कंट्रोल  जरूर  रक्खा  जैसे  आज

 प्रासीक्यूटर  दो  पर  मुकदमा  भी  चला  गवर्नमेंट  को  अपने  डेवेलपमेन्ट  के  कामों  के
 च १५

 लकिन  feat  कौर  उन  लग  a  शामिल  थे
 लिये  लोहे  की  बहुत  जरूरत है  उस  पर  आप

 Te  नहीं कह  सा  सकत  खल  जमाने  में  भय  कंट्रोल  रखिये  लेकिन  फृूडग्रेन  और  फीडर

 कंट्रोल  किसी  चीज़  को  मंहगे  पर  काटोल नर पू ट्र  की  क्या  ज़रूरत है  ?  में  नहीं
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 जानता  कि  कभी  भी  किसी  जगह  फीडर  पर  में  बहुतायत  से  मिल  रही  ह  ।  अगर  कभी

 कंट्रोल  लगा  देहातों में  या  शहरों  में  जब
 जरूरत  हो  कंट्रोल  करने  की  तो  आप  के  हाथ

 फीडर  की  कमी  हो  जाती  है  तो  ag  रुपये  म  शक्ति दो  मिनट  में  आप  asta

 लेकिन का  और  पांच  सेर  बिकता  है  |  इष्ट  कर  सकते  पालियामेंट  बुला  कर  बिल

 इस  पर  आज  तक  कोई  केस  नहीं  चला  ।  पास  करा  सकते  हें  या  ऑडिशन  करवा  सकते

 न
 गवर्नमेंट  चलाना  चाहती  है  और  न  अफ़सरान  हैं  ।  लेकिन  झूठ  मूठ  एक  शक्ति  द्र पने  हाथ  में

 ही  चलाना  चाहते  हें  ।  क्योंकि एक  तो  उन  रखने  के  लिये  ड्राप  ऐसा  क्यों  कर  रहे  ह  !

 की  पाकेट  गरम  होती  है  और  दूसरे  वह  उस  को
 अभी  हम  लोगों  के  प्रश्न  पूछने  पर

 मालूम
 कंट्रोल  भी  नहीं  कर  सकते  हें  ।  qe  डिमान्ड

 के  मुताबिक  सप्लाई  ही  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हुमा  कि  हिन्दुस्तान  में  सप्लाई  विभाग  के  क  ब

 ६०,000  आदमी  बेकार  ह्  |  एक  तरफ  तो
 ईस  लिये  ऐसी  चीजों  पर  कंट्रोल  लगाना  कहां

 तक  जायज  हूं  यह  मेरी  समझ  में  आता  है  ।
 प्राय  उन  को  हटाते  जाते  हैं  कि  कंट्रोल  जारी

 रखने  की  मंशा  नहीं  है  शौर  दूसरी  तरफ  से

 ug  बिल  चूंकि  गवर्नमेंट  बिल  इस  श्राप  ऐसे  कानून  ला  रहे  हूं  ।  इस  की  आखिर

 लिये  पास  तो  होगा  लेकिन  में  सेलेक्ट  कमेटी  क्या  जरूरत  है  ?  किस  ऐसा  बिल  लाया

 के  मेम्बरों  से  कहूंगा  कि  वह  इस  में  ऐसी  जा  रहा है
 ?  हमारे  कुछ  भाई  धीरे  धीरे  बोलते

 चीजों  को  न  डाल  दें  जिन
 पर  वह  खुद  कंट्रोल  हें  कि  मस्त  बी  देखने  तो  बिल  तो  श्राप

 नहीं कर  सकते  |  आज  फूडग्रेन्स  के  सम्बन्ध
 के  हाथ  की  बात  जब  चाहे  पास  कर  दें  ।

 में  कंट्रोल  करने  की  क्या  जरूरत है  ?  क्यों  बिल  ace  बी  tae  ?  श्राप  उन  चीजों

 तो  यहां  पर  रोज  रोज  फालिंग  प्राइसेज  के  पर  कंट्रोल  राखिये  जिन  की  कमी  लेकिन  जो

 बारे  में  बहस  होती  है  ।  यह  सवाल उठता  है  बहुत  हैं  उन  पर  कंट्रोल  रखने  की  क्या  जरूरत

 कि  दाम  रोज  व  रोज  गिर  रहे  तो  क्या
 है  ?  में  बहुत  स्टैटिस्टिक्स  में  जाना  नहीं

 हम  यह  समझें  कि  यह  फालिंग  प्राइवेट
 को

 न  इस  में  कोई  बहुत  ज्यादा  समझाते

 का  तरीका  हैं  और  चीजों  को  मेंहदी  की  जरूरत  है  ।  में  तो  यही  कहुंगा  कि  तमाम

 करन  की  गरज  पेय  कंट्रोल  लगाया  जाता  चीजों  जिन  की  कमी  नहीं  कंट्रोल  से

 या  इस  में  सचमुच  कोई  राज़  छिपा  हुआ  बाहर  रखिये  |

 आप  जानते  हैं  कि  किसी  चीज़  की  तरफ
 साथ  ही  ड्राप  बिल  के  सेक्शन  १३  ब्रोकर

 जब  सरकार  हाथ  बढ़ाती  है  तो  लोगों
 की

 १४  देखिये  |

 दृष्टि  उधर  जाती  हैं
 और

 वह  समझते  हैं  कि

 शायद  इस  चीज  की  कमी  कहीं  हो  रही  है  [  श्री  ana  पीठासीन  हुए  |]

 और  इस  भय  के  कारण  यह  कंट्रोल  लगाया

 बात  यह  &  कि  किसी  भी
 गया  है  ।  इस  के  कारण  कुछ  दिनों  के  लिये

 चीज  महंगी  हो  जाया  करती  हं
 ।

 तो
 जब

 अन्न  मुकदमे में  कुसूर  साबित  करने  का  भार

 इतना  सस्ता  हो  रहा  फीडर  की  कमी  प्रॉसिक्यूशन  पर  रहा  करता  लेकिन  इस  में

 नहीं  है  फिर  इन  चीजों  पर  कंट्रोल  क्यों  लगाया  श्राप  यह  भार  डिफेन्स  पर  डाल  रहे  हैं  ।  ग्रुप

 जा  रहा है  ?  में  सेलेक्ट  कमेटी  के  मेम्बरों
 को  साबित  करना  है  कि  साहब  श्राप  नहीं

 से  कहूंगा  कि  इन  चीजों  पर  वह  गौर  करें
 और  रख  सकते  हैं  ।  श्राप  के  यहां  रेकार्ड

 इन  चीजों  पर  कंट्रोल  न  लगायें  जो  जाज  Qt आकर  रेकार्ड  पेश  कर  सकते  हें  कि  फलां  झ्रादसी  को
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 ai  भार  क्यों  डाल  रहे  हें  ?  नज़ारा  रों  को  दे  दिया  तो  फिर  श्राप  उस  पर

 क्या  कंट्रोल  यह  कहा  नहीं  जा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  श्राप  जानते  हैं
 सकता  |

 हि  सप्लाई  डिपार्टमेंट  के  अफसरों  का  नैतिक

 इसलिये  इतनी  ही  चन्द  बातें  श्राप  के
 स्तर  क्या  है  ।  बहुत  से  केसेज  केवल  वेर

 वि  हए  पर  ग्रा  करा  हूं  ।  सेक्शन  १३  के  सामने  रख  कर  में  चाहुंगा  कि  इस  में  से  कम

 से  कम  ऐसी  चीजें  निकाल  दी  जायें  जो  इस
 झ्र सर

 श्राप  ने  उन  को  अक्षुण्ण
 बना  दियां  ।

 समय  बहुतायत  से  हूं  ।  कम  से  कम  फुडप्रेन्स
 ऐ  वैर  | -s  la  बहुत  काम  करते  हैं  कौर  लोगों

 भ्र ौर  फीडर  कौर  ऐसी  ही  दूसरी  चीजें  तो  इस
 पर  केस  चलते  हैं  ।  श्राप  सभी  को  इस  का

 में  से  get  ही  दी
 जायें

 ।
 तजर्बा  होगा  |  खास  कर  जो  १००,  ५०  रुपया

 पाने  वाले  जो  लोग  होते  हैं  जब  वह  अ्रफसर हो हो  श्री  एस०  सी०  सामन्त

 जाते  हैं  तो  चाहे  जिस  मतलब  से  हो  कुछ  लूटने  अत्यावश्यक  संभरण  शक्तियां )

 के  दलीप  या  वैर  विरोध  के  या  उन  की  अधिनियम  केन्द्रीय  विधान  मंडल  द्वारा  १९४६

 बात  नहीं  माती  इसलिये  मुकदमा
 चला  में  अधिनियमित  किया  गया  था  ।  इस  का

 दिया  ।  तो  वह  लोग  at  ग्रक्तुण्ग  रहते  उत  कार्यकाल  २६  LEXY  तक  सीमित

 के  ख़िलाफ  कोई  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  अप  था  ।  २६  जनवरी  PEUY,  को  इसे  पुनर्जीवित

 को  तो  इस  में  ऐसा  रखना  चाहिये  कि  जिस  से  करने  के  लिये  एक  अध्यादेश  प्रख्यापित  कर

 अगर  अफ़सरान  कोई  गलती  करें  तो  उन  पर  दिया  गया  था  |  अब  हमारे  सम्मुख  ag  विधेयक

 भी  मुकदमा  चल  सके  ।  हायर  श्राफ़िपरों  की  लाया  गया  है  जो  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जा

 glad  यह  है  कि  frat  छोटे  अफसर  के  खिलाफ
 रहा  है

 प्रति  किसी  ने  दरख्वास्त  भेजी  तो  वह  दरख्वास्त

 घूम  फिर  कर  उसी  अफ़सर  के  यहां  जाती  है  में  इस  विधेयक  में  सम्मिलित

 या  उस  के  किसी  भाई  बन्द  के  यहां  जाती  है  परिभाषाश्रों  का  ही  उल्लेख  चाहता  हं  ।

 इस  में  *बाय  जिस में  खाद्य  तिलहन कि  इस  बात  की  एन्क्याय री  कर  के  भेज  दो  |

 भर  तेल  भी  सम्मिलित  हक  का  उल्लेख  है  ।  मेरी बड़े  से  बड़े  लोग  मुकदमा  चलाना  चाहते  हैं

 या  उस  पर  स्टेप  लेता  चाहते  ले  कन  रिपो  समझ  में  यह  बात  नहीं  प्रा  सकी  है  कि  केवल

 खाने  में  ६  या  ८  महीने  लग  जाते  हैं  जिस  तेलों  का  ही  उल्लेख  क्यों  किया  गया  है  |  अरन्य

 में  वह  आदमी  ऊब  कर  मामले  को  छोड़  देता  पदार्थ  भी  तो  हूँ  |  क्या  सरकार  उन  वस्तु झ्र ों

 है  या  फिर  उस  मामले  को  ही  दबा  दिया  जाता  का  अधिक  उत्पादन  नहीं  चाहती  ?  सरकार

 है  ।  मेरा
 तो  यही  अनुभव है है

 ।  हमारे  यहां  एक  ने  कितनी  ही  केन्द्रीय  समितियां  नियुक्त  की

 आदमी  था  उस  ने  मार्केटिंग  इन्स्पेक्टर  पर  शौर  अर्थात्  भारतीय  केन्द्रीय  नारियल

 एक  व्यापारी  पर  मिल  का  चावल  बेचने  का  भारतीय  केन्द्रीय  तम्बाकू  भारतीय

 केस  चलाया  ।  केस  सच्चा  था  ।  लेकिन  इस  केन्द्रीय  चाय  समिति  इत्यादि  ।  यह  प्रशन

 तरीके  से  उसे  मेनिपुलेट  किया  गया  कि  विचार  करने  योग्य  है  कि  यहां  इन  पदार्थों  का

 मुकदमा  करने  वाले  आदमी  पर  मुकदमा  चल
 उल्लेख  क्यों  नहीं  किया  गया  है  केवल  खाद्य

 गया  |  इसलिये  पब्लिक  सफ़र  न  ई  वारदात  तिलहन  तथा  तेल  का  ही  उल्लेख  क्यों  है  !  दनी

 लोग  सफ़र  न  बेईमानों  को  सजा  इस  प्रकार  खाद्य  की  फसलों  में  गन्ने  की  फसल  भी

 की  कोई  गुंजाइश  इस  में  नहीं  नगर  जाती  है  ।  खाद्यान्न  ौर  खाद्य  की
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 एस०  ato

 कसलों  की  परिभाषा  इस  प्रकार  होनी  चाहियें  था  और  वह  भी  एक  अस्थायी  समय  के  लिये  ।

 कि  इस  भ्र धि नियम  में  किसी  प्रकार  की  सत्ता  जो  भी  है  वह  लोगों  के  हितों  के  लिये  ही

 अमितता न  हो  न  कि  सरकार  के  लिये  ;  किन्तु  उन  अधि*

 में  देखता  हूं  कि  उस  में  भ्रामक  का  भी
 कारों  को  स्थायी  बनाने  के  लिये  हमारी  सरकार

 नें  संविधान में  संशोधन  किया

 उल्लेख  है  ।  प्रवर  समिति  द्वारा  इस  बात  पर

 भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  कि  अभ्रक  अब  प्रदान  यह  हैं  कि  क्या  इस  समय  हमारे

 को  क्यों  छोड़  दिया  गया  है  |

 जैसी  कि  संविधान  के  बनाये  जाने  के  समय  थी  ?

 दूसरी  मद  सुती  तथा  ऊनी  वस्त्रों  के  संबंध

 वर्तमान  विधेयक  इंस  बात  को  स्थायी  बनाने

 में  है  ।  इस  में  भी  रेशम  को  छोड़  दिया  गया  है
 |

 के  लिये है  ।  यदि  आप  केन्द्रीय
 भारत  में  रेशम  के  उद्योग  पर  बड़े  ध्यान  की

 प्रा वस् यकता  है  ।  हमारे  यहां  भारतीय  केंद्रीय  तथा  समवर्ती  सूचियों  को  देखेंगे  तो  आपको

 पता  चलेगा  कि  बहुत  सी  अनिवार्य  वस्तुएं
 रेशम  बोर्ड  भी  है  ।  इसलिये  में  इस  उद्योग

 के  छोड़े  जाने  का  कारण  नहीं  समझ  सका
 |  ऐसी हैं  जिनका  नियंत्रण

 विक्रय  तथा  वितरण  राज्यों का  ही  विषय

 सभापति  महोदय  इस  विधेयक  का
 el  इसमें कृषि  वस्तुएं  तो  विशेषकर  ऐसी

 वास्तविक  झ्राद्यय  कतिपय  वस्तुभ्रों  के
 वाणिज्य

 ही
 इसलिये  वर्तमान  विधेयक  राज्यों

 ute  व्यापार  पर  नियंत्रण  करने  से  है  |  के  अधिकारों  का  अतिक्रमण  करता

 निस्संदेह  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  अधिकारों
 श्री  एस०  सी०  इस  का

 संबंध

 व्यापार  तथा  संभरण  तथा  का  प्रयोग  सोच  समझ  के  बाद  ठीक  ढंग  से

 किया  जायेगा  |
 वितरण  से  भी  है  ।  नियंत्रण

 की

 यकता  उस  समय  होती  है  जब  समान
 वितरण

 वास्तव  में  ऐसा  नहीं  किया  जाता

 से  हानि  होने  लगे  भ्र न्य था  नियंत्रण  लाभदायक  और  इस  प्रकार  कई  राज्यों  के  हितों  को  हानि

 नहीं  होते  ।  हमें  इस  का  पर्याप्त  अनुभव  भी  है  ।
 पहुंचती  है  में  यह  कहूंगा  कि  प्रवर  समिति

 इसलिये  में  प्रार्थना  करता  हूं  कि  केवल  उन्हीं  इस  सम्बन्ध  में  संरक्षण ों  का  कोई  उपलब्ध

 वस्तुप्नों  को  सम्मिलित  जाय  जोकि
 अवद्य  करे  ।  कई  धाराओं की  भाषा  व्यापक

 प्र निवार्य  हों-जो  वस्तुयें  बहुतायत  में  प्राप्त  हो
 ay  रखती  और  उनके  व्यापक  अर्थों  का

 उन्हें  सम्मिलित
 न

 किया  जाये
 ।

 प्रासंगिकਂ प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 मूझे  राशा  है  कि  प्रवर  समिति  इस  विधेयक  आदि  शब्द  इसके  उदाहरण  हैं  ।

 जिन  संरक्षणों  उपबन्ध  किया पर  पुरा  पुरा  ध्यान  देगी-इन  शब्दों  के  साथ  में

 प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने  के  इस  प्रस्ताव  का  उनके  बारे  में  पहले  राज्य  सरकारों  से  सलाह

 तथा  अनुमोदन  प्राप्त  कर  लिया  | समथेन  करता  हूं  |

 श्री  राघव बचा री  )  मुझ १9

 ~
 इस

 दत्त  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाये  ॥

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  दो  एक  आपत्तियां  हम  यहां  पर  नियंत्रण की  आवश्यकता

 के  सिद्धान्तों पर  चर्चा  नहीं  कर  रह े। आपको  ज्ञात  है  कि  जब  संविधान  बनाया

 गया  उस  समय  इस  प्रकार  की  किये
 वाही  यह  ठीक  हैं  कि  राज्यों  को  अधिकार  होना

 के  लिये  आपात  काल को  दृष्टि  में  रखा  गया  चाहिये--किन्तु  नियंत्रणों  के  बारे  में  हमारा
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 पुराना अनुभव  क्या  है  ?  इससे  समाज  सभा  का  कार्य

 षित  हो  जाता  में  अपने  अनुभव से  यह  सभापति  महोदय
 :  मुझे  सभा को  यह

 बात  कहता हूं
 कि  यदि  आप  किसी  वस्तु  को

 बताना  है  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति ने  यह
 बाज़ार  से  गायब  करना  चाहते  हों

 तो
 उस  सुझाव  दिया  है

 कि
 श्रमजीवी  पत्रकार

 पर  नियंत्रण  लगा  दीजिये  ।  इस  सम्  ret
 fire  विधेयक के  ऊपर  विचार  करने

 में  मेरे  पास  मद्रास  राज्य  के  एक  नगर  में  हुई  तथा  उसे  पारित  करनें  के  लिये  एक  घंटे  का
 इसी  प्रकार  की  एक  घटना  का  उदाहरण  समय  दिया  जायें  ।  इसे  १०  १९५५

 भी  है  aa  विश्वास  भी  है  और  खेद
 भी

 को  ५  aa  से  ६  बजे  तक  रखा  जायगा  |

 fe  कितना  अच्छा  प्रबन्ध  क्यों न  किया
 में  समझता  fe  सभा  सहमत

 किन्तु  फिर  भी  उसी  प्रकार  की
 है  ।

 का  हो  जाना  आवश्यक है  ।  चोर  बाज़ारी

 का  आरम्भ  होना  आवश़्यक  है  ।  ज  :  ऐसे  किसी
 श्री  डी०  सो०  फार्मा  .

 राज्य-सभा  में  इस  विषय  पर  कितना  समय विधेयक
 को

 स्थायी
 रूप

 में  संविधि  पुस्तक  में

 लाना  ही  है  तो  उसमें  केवल  ऐसी  ही  वस्तुएं
 लगा  था  ?

 सम्मिलित की  जायें  जो  बहुतायत  में  उपलब्ध  सभापति  महोदय  :  मेंने  तो  सभा  को

 नहीं  पशुओं  के  चारे  को  सम्मिलित  करने
 ara  मंत्रणा  समिति  के  निर्णय  से  सूचित

 का  कारण  समझ  से  बाहर  है  ।  इसी  प्रकार  किया  है  ।

 से  तिलहन  के  बारे  में  भी  कहा  जा  सकता
 श्री  डी०  सो०  शर्मा : एक घंटा पर्याप्त एक  घंटा  पर्याप्त

 दक्षिण  में  तिलहन  का  अधिक  उत्पादन  होता

 हैं  ।  किन्तु  नियंत्रणों  से  कृषकों  को  बड़ी
 नहीं है  ।

 हानि  होती  राज्य  सरकारों  ने  इस  सम्बन्ध  श्री  नम्बियार  :  एक  घंटा

 में  केन्द्र  को  अभ्यावेदन  भी  दिये  e—aik  तो  बहुत  ही  कम  है
 ।

 इसका  परिणाम  यही  होता  है  कि  पारस्परिक  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  )

 कटुता  उत्पन्न  हो  जाती है  ।
 क्या  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  समक्ष  इसे  ऐसे

 में  यह  प्रार्थना  करता  हुं  कि  प्रवर  समिति  रखा  गया  था  जेसे  कि  यह  एक  बहुत

 इस
 बात  पर

 विचार
 करे  कि  इन  वस्तुओं  पूर्ण  विधेयक हो  ?

 की  कीमत  पहले  से  ही  निर्धारित की
 श्री  नम्बियार  :  इस  विधेयक  के  लियें

 ताकि  बाद  में  उत्पादकों  को  कोई  हानि  न

 कम  से  कम  दो  घंटे  का  समय
 तो

 अवद्य  होना
 हो  और

 ऐसा
 न

 हो
 कि

 हानि  के  कारण  चाहिये
 उनके  उत्साह  कम  हो  जायें  और  वह  लोग

 ga
 उत्पादन  ही

 न  करें--इसलिये
 कीमतों  का

 श्री  सुरदाचन्द्  )

 निर्धारण  पहले  ही  हो  जाना  दिन  और  किसी  दिन  |

 जिससे  कि  वे  लोग  sores  उत्पादन  करते
 सभापति  महोदय :  अः  तो  पसे

 चले  जायें  ।
 ६  ८.जे  तक  इसे  रखा  गया  है  ।  श्री

 प्रवर  समिति  से  में  यह  प्रार्थना
 करता

 यार  ने  इसे
 ७

 बजे  तक  रखें  जाने  के  लिये

 हूं  कि  इन  वस्तुओं  का  परीक्षण  किया  जाये  सुझाव  दिया  है  ।

 और  ऐसी  वस्तुओं  को  इससे  बाहर  रखा  जाये  डा०
 सुर दा चन्द्र

 :
 किन्तु  मेरे  विचार

 लो
 कि  आवश्यक नहीं  हैं  ।

 में  उस  समय  पर्याप्त  गणपूर्ति न  होगी ।
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 सभापति  महोदय  :  अभी  तो  इसे  तो  वह  इस  आदेश  के  अधीन  आ  जायेगा  ।

 वेसे  ही  रहने  दिया  जाये  ।  इस  समय  सभा  में  इस  सम्बन्ध  में  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 का  क्रम  यही  रहेगा ।  औषधीय  चीजों  के  विनियमन  के  लिये  नियम

 ली क  पा
 aa  जाने  चाहियें

 अत्यावश्यक  पण्य  विधायक  में  चाहता  हूं  कि  इन  औषधियों पर

 नियंत्रण  होना  चाहते--किन्तु  खाद्य  विभाग
 श्री  काज़मी

 वाले  औषधि  वालों  के  अधिकार  का
 उत्तर  व  जिला  फैजाबाद  दक्षिण-परिचित

 क्रमश न  करें  I  जो  लेबल  वाली  परीक्षा

 मैने  एक  संशोधन  की  सुचना  दी  है  और  अब

 में  प्रवर  समिति  के  सदस्यों  तथा  सभा  की  निर्धारित  की  गई  है  वह  ठीक  नहीं

 जानकारी  के  लिये  उसके  कारण  बताना
 इसलिये मैंन  इस  संशोधन  की  सूचना  दी  हैं

 ।

 औषधियों  आदि  पर  नियंत्रण  एक  पृथक
 चाहता  हूं  ।  प्रश्न  यह  उत्पन्न  होता  है  कि

 एक  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  बाद  विधि  द्वारा  ही  किया  जाये  ।  अत्यावश्यक

 पण्य  विधेयक  द्वारा  यह  कार्य  न  किया  जाये  ।

 नियम  सरकार बनाती  है  ।  इस  बात  के  लिये

 ध्यान
 की

 बड़ी  आवश्यकता है  ।
 हमें  इसे  खाद्य  विभाग  के  नियंत्रण  में  नहीं

 रखना  चाहिये  ।  में  समझता हूं  कि  सरकार

 इस  सम्बन्ध  जिस  शिकायत  के  बारे
 इस  सुझाव  पर  विचार  करेगी

 ।

 में  मुझे  पता  लगा  में  उसे  सभा  के  सामने

 सभा  का

 नियम  आदि  बनाये  गये  हें  उससे  हकीमों  समिति  महोदय  :  माननीय

 तथा  वैद्यों  के  रासायनिक शरबत  आदि  सदस्य  श्रमजीवी  पत्रकार

 बनाने  में  भी  अतिक्रमण  होता है  ।  इस  बात  विधेयक  के  विचारार्थ  अधिक  समय

 को  औषध  अधिनियम के  अन्तर्गत  लाया  जाना  चाहते  इसलिये  में  समझता  हूं  कि  कार्य

 चाहिये  था  ।  उस  अधिनियम  में  इस  बात  मंत्रणा  समिति  की  सिफारिश  में  निम्न

 का  भी  उपबन्ध नहीं  el
 सरकार

 ने  इस
 धन  रखा  जाये

 अधिनियम  के  अंतगर्त  एक  विशेष  नियम
 मंत्रणा  समिति  को  सिफारिशों

 जिसका  आशय  यह  था  कि  यह
 से  सहमत  होते  हुये  सभा  यह  सुझाव  देती  है

 आदेश  उन  मामलों  पर  लागू  नहीं  होगा  जिनमें
 कि  विधेयक  के  लिये  अधिक  समय  देने  का

 शरबत  आदि  को  साफ  बोतलों  में  बन्द  करके

 बचा  जायेगा  और  उन  पर  यह  लेबल  लगाया
 meq  उस  समय  लिया  जाय  जब  कि  सभा

 इस  विधेयक  पर  विचार  करेਂ
 जायेगा  कि  यह  aaa  औषधीय  उपयोग

 आदि  के  लिये है  ।  इसका  अथ  यह  है  कि  इस  मुझे  आशा  है  कि  सभा  इससे  सहमत  है  ।

 कार  से  शांत आदि  को  छूट  दी  जायेगी  ।  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 ह ा
 प्रश्न  तो  इस  परीक्षा  का  था  कि  क्या

 वह  शर्बत  आदि  औषधीय  प्रयोगों  के  लिये  है
 अत्यावश्यक  पण्य  विधेयक

 म अथवा  नहीं--सो  जो  परीक्षा  रखी  गई  है  श्री  रामचन्द्र  रेडडी

 वह  लेबल  तक  की  ही  है  और  लेबल  लगाने  से  इस  विधेयक  के  बारे  में  दो  सुझाव  देना  चाहा

 "  सारा  काम  हो  जायेगा  ।  यदि  लेबल  के
 खंड  ३(२)ख  में  उपबन्ध  किया  गया  है

 रग  कोई  और  फलों  आदि  के  चित्र  हों
 fe  व्यर्थ  पड़ी  कृषि  योग्य  भूमि  में  खेती



 t
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 विधेयक

 किये  जाने  का  आदेश  दिया  जा  सकता है  ।  सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह
 =

 में  समझता  हूं  इस  बात  को  किसी  भूमि  सुधार  इस  विधेयक  को  श्री  एन०  एम०

 सम्बन्धी  विधि  में  लाया  जाना  चाहिये
 |  डा०  सुरेश  श्री  गनेश  सदाशिव

 भूमि  ऐसी  कोई  वस्तु  नहीं  है  जिस पर  इस  श्री  बसन्त  कुमार  श्री  घमंडी

 विधेयक द्वारा  नियंत्रण  किया जा  सके  लाल  श्री  राधेश्याम  रामकुमार

 प्रवर  समिति  को  भी  इस  बात  पर  विचार  श्री  भागवत  झा  श्रीमती

 करना  चाहिये
 ।  दूरी  त्रिभुवन  नारायण

 उसी  खंड  के  अन्तर्गत  एक  और  आदेश
 श्री  रामचन्द्र  भाई  एन०  श्री  नन्दलाल

 भी  दिया  जा  सकता  हैं  जिससे  व्यर्थ  भूमि  में
 श्री  चौधरी  मुहम्मद  श्री

 खेती  की  जानें  की  अनुभूतियों का  विनियमन
 नाथ  श्री  खुशी  राम  श्री  देवेश्वर

 हो  सकता है  ।  केन्द्र  के  बारे  में  मुझे  पता  लगा
 श्री  बनारसी  दास

 पंडित  ठाकुर  दास  श्री  नरेन्द्र  पी०
 है  कि  आदेश  का  केवल  अनुमोदन  कर  दिया

 जाता  हे  और  उसे  राजपत्र  में  प्रकाशित  कर
 श्री  शिवराम  श्री  टेक

 श्री  तुलसीदास  श्री  अशोक
 दिया  जाता  हैं  ।  किन्तु  राज्य  एक  और  प्रणाली

 का  अनुसरण  करते  ह  वे  आदेशों के  प्रारूप  श्री  एम०  एस०

 श्री  शंकर  शान्ता राम  श्री  To  एम० राजपत्र  में  प्रकाशित  करते  हें  और  छः  सप्ताह

 का  समय  सुझाव  आदि  लेने  के  लिये  रखा
 श्री  यू०  एम०  श्री  कमल

 कुमार  श्री  तुषार  श्री  डी०  पी०
 जाता  ।  में  चाहता  हुं  कि  इसी  प्रकार  का

 टी
 ० उपबन्ध  इस  विधेयक  के  बारे  में  भी  किया  श्री  टी०

 जाये  ताकि  लोगों  के  सन्देह  कम  हो  जायें  |  और  प्रस्तावक  की  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा

 जाये  और
 में  ये  दो  सुझाव  ही  देना  चाहता  था  ।  भ्रनदेश  दिया

 जाये  कि  ag  अपना  प्रतिवेदन  १५. रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 अलग दन  )  मुझे  खेद  है  कि  मेरे  मित्र
 १९५५  तक  प्रस्तुत  करेਂ  ।

 श्री  करमरकर सभा  में  उत्तर  देने  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सके--इसलिये  मुझे  et  नन्ालणणयायनण

 उनकी  ओर  से  उत्तर  देने  की  आज्ञा  दी  जाये  ।
 रेलवे  सामान

 क्रेच

 में  अधिक  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  मेंने

 विवाद  को  बड़े  ध्यान  से  सुना  और  मेंने  विधेयक

 सुझावों  को  नोट  कर  लिया  है  जो  कि  में  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 अपने  मित्र  श्री  कर मरकर  को  बताऊंगा  |
 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  बड़े  सौभाग्य  की  बात  हे  कि  यह  विधेयक

 प्रवर  समिति  को  सौंपा  जारहा  हैं  ;  जो  रेलवे  सामान  के  अवैध

 कब्जे  के  अपराध  के  लियें भी  सुझाव  माननीय  सदस्यों  ने  दिये  हें  उन

 पर  वहां  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  |  सम्बन्धी  जैसी  कि  वह  अत्र

 में  तो  केवल  यह  ही  कह  सकता  हुं  कि  हमें  श्री  प्रचलित  का  सारे  भारत  में

 वेंकटरामन  के  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  का  तथा  इस  के

 में  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  इस  विधेयक  को  प्रवर

 समिति  को  सौंपा  जाये  ।  करने  वाले  विधेयक
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 सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  कठिनाइयां  आई  हें--क्योंकि  यह  अध्यादेश

 किया  जाये  ।''  भाग  के  राज्यों  में  लागू  नहीं  था
 ।

 इसी  दोष  के  उपचार  के  लिये  इस  विधेयक

 यह  एक  छोटा  सा  विधेयक  है
 को  लाया  जा  रहा  है  ।  जब  इस  विधेयक को

 जिससे  दो  बातों  की  उपेक्षा  की  जाती
 पारित  कर  दिया  जायेगा  तब  रेलवे  सम्मान

 एक  तो  इससे  रेलवे  सामान  कब्जा  )
 अध्यादेश समाप्त  हो  जायेगा

 जिसे  कि  ११  १९४४  को
 और  उसके  उपबन्ध  समस्त  भारत  संघ  में

 प्रख्यापित  किया  गया  था  और  जो  अब  तक  भी
 जिनमें  भाग  राज्य  भी

 सम्मिलित

 सारे  ब्रिटिश  इंडिया  पर  लागू  का  स्थानापन्न
 लागू  होंगे

 ।

 हो  और  दूसरे  इस  विधान  का  सारे

 गणतंत्र  में  उपबन्ध किया  ताकि  लोगों
 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 को  रेलवे  सामान  पर  अवैध  कब्जा  करने  श्री  नम्बियार  मेंने

 तथाਂ  उनका  ऐसा  विपणन  आदि  करने  यक  को  भली  प्रकार  देख  लिया  है
 ।

 रेलवे

 से  सेना  जाये  जिससे  कि  रेलवे  के  प्रवर्तन  उपमंत्री  नें  अभी  बताया  कि  यह  एक  छोटा

 को  खतरा  हो  जाता  है  ।  गत  युद्ध  में  यह  सा  विधेयक  है  और  देश  के  सभी  भागों

 आवश्यक  हो  गया  था  कि  इस  प्रकार  का  भाग  खਂ  राज्यों  को  छोड़  कर  एक  अध्यादेश

 उपबन्ध  किया  जायें  कि  जिस  भी  व्यक्ति  के  के  रूप  में  प्रचलित  भी  है  अतः  इसी  विद्यमान

 पास  रेलवे  सामान  की  कोई  भी  वस्तु  मौजूद  विधि  को  भाग  बेताब  राज्यों  में
 भी  लागत  कर

 उसे  कारावास  का  दंड  दिया  देना  चाहिये  ।

 जिसकी  अवधि  पांच  वर्ष  तक  हो  सकती  पर  मेरा  मत  है  कि  गवर्नेस-जनरल  द्वारा

 अथवा  उसे  जुर्माना  किया  जा  सकता  है  अथवा

 दोनों  ही  दंड  दिये  जा  सकते  यदि  न्यायालय

 १९४४  में  जारी  किया  गया  यह  श्रष्यादेश

 क्यों  आगे  जारी  रहने  दिया  जाये  ।  में

 के  पास  इस  बात  के  युक्तियुक्त  कारण  हों
 चाहता हुं  कि  इस  समय  सभा  इस  सम्बन्ध

 कि  यह  वस्तु  रेलवे  प्रशासन  की  सम्पत्ति  है  ;

 और  जब  तक  कि  वह  व्यक्ति  यह  सिद्ध  न  कर

 में  भली  प्रकार  विचार  करे  और  इस

 देश  को  हटा  दे  ।  में  इस  विधेयक का  विरोध

 दे  कि  वह  वस्तु उसके  कब्जे में
 वे  रीति

 से  आई  है  ।
 करता हूं  ।

 इस  विधेयक  में  सामान  के

 किन्तु  यह  एक  अध्यादेश  था  इसलिये  अन्तर्गत  रेलवे  के  कायें  संचालन  या

 इसके  परिवर्तन के  बारे  में  कई  राज्यों को  संधारण के  लिये  काम  में  आने  वाली सभी

 ज्ञान  ही  नहीं  था  और  इसको  भाग  सामग्री  जेसे  पुरजे

 राज्यों  पर  लागू  भी  नहीं  किया  गया  था  ।
 और  बजरी  तक  सम्मिलित  हें  ।  और

 पुलिस  सुरक्षा  संगठनों  को  इस  इस  प्रकार  का  कोई  भी  सामान  यदि  किसी

 लिये  इन  समाज  विरोधी  जो  कि  रेलवे  व्यक्ति  के  पास  से  बरामद  होगा
 और

 वह  यह

 सामान  के  पण्य  से  लाभ  उठाते  रहे  से  सिद्ध  नहीं  कर  पायेगा कि  उसके  पास  यह

 निपटने में  कठिनाईयां  आती  रही  हैं
 ।

 सामान  वेध  रीति  से  पहुंचा  है  तो  न्यायालय

 कई  महत्वपूर्ण  रेलवे  केन्द्रों  में  राज्यों  को  उसे  पांच  वर्ष  तक  की  सजा  दे  सकता  है  ।

 अपराधियों के  अभियोग  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  इस  समय  की  अवस्था  से  में  समझता  हुं  कि
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 कोई  भी  व्यक्ति  इस  विधेयक  को  स्वीकार  मेंने इस  विधेयक  के  ऊपर  राज्य  सभा

 की  चर्चा  को  भी  पढ़ा  वहां भी  किसी
 करने  को  राजी  न  होगा

 ।

 सदस्य  ने  इसका  समर्थन  नहीं  किया  है
 ।

 में  स्वीकार  करता  हूं  कि  १९४४  में

 झ्रापात  क्राल  था  ।  युद्ध  में  छोटे
 बड़ी

 हम  लोगों  ने  इस  सभा  मे  निवारक  निरोध

 आर्षदयकता  थी  अतः  उस  समय  अध्यादेश
 अधिनियम  जैसी  कठोर  विधियां  भी  पारित

 में
 |

 जारी  करने  आवश्यकता थी  ।  की  यह  कोई  साधारण  विधि  नहीं  थी

 wa  के  सामान  या  लोहे  की  वस्तुओं  का
 कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  बिता  परीक्षण

 मूल्य  अब  भी
 कम  नहीं  मानता

 ।  आज  केवल  के  जेल  में  डाला  जा  सकता  हैं  ।  इसका  विरोध

 रेलवे  ही  बल्कि  बंगलौर  भ॑  हिन्दुस्तान  भी  हुआ  था  पर  माननीय  गृह  मंत्री  ने  स्वयं

 लिमिटेड  भी  है  ।  क्या
 बताया  कि  देश  की  वर्तमान  अवस्था  में

 यान  की  मशीनों या  पुरखों  को  चुराना  अपराध  असामाजिक  तत्वों  को  दबाने  के  लिये  सरकार

 नही ंहै
 ?  यदि  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  के  पास  इस  प्रकार  की  शक्ति  का  होना

 से  वायुयान  का  कोई  पुर्जा  खो  जाय  तो  वह  इक है  उसके  हमने  दंड  विधि

 अपराध  सामान्य  बिधि  के  अधीन  माना  विधेयक  पारित  किया  ।

 जायेगा  ।  तो  फिर रेलवे के  सामान  की  युक्त  के  कुछ  अधिकारोंको रह  करने  के  सम्बन्ध

 चोरी  का  मामला  किसी  विशेष  विधि  के  में  भी  काफी  वाद-विवाद  हुआ  ।  पर  इस

 ait  क्यों  आना  चाहिये  ।  च्  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  न  जाने

 के  qs  महत्वपूर्ण  नहीं  हैं
 ?

 में  जानता  हू  क्यों  बिल्कुल शान्त  हैं  ।  क्या  वह  इसे  कोई

 कि  हमें  इस  प्रकार  की  चोरियां  खत्म  करनी  महत्वपूर्ण  विधेयक  नहीं  समझते
 ?  इस

 पर  क्या  केवल  रेलवे  में  ही
 ?

 नहीं  यक के  अनुसार  १०  लाख  रेलवे  कर्मचारियों

 सवेर  !  नैतिक  आधार  पर  में  रेलवे की  चोरियों
 और  तीसरे  दर्जे  की  यात्रा  नारन  वाली  जनता

 का  विरोध  करता  हूं  पर  उसके  लिये  यह  प्रायः  को  मिल्ला  कर  लगभग  ६५  करोड़  व्यक्तियों
 काम में  लाना  मेरे  विचार  से  उचित  नहीं  है  ।  को  पदाधिकारी  इस  प्रकार  के

 में  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं
 ।  कारों  का  अनुचित  लाभ  उठा  कर  कभी  भी

 मानवीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  यह  एक  परेशान  कर  सकते  हूँ  ।  हम  इतनी

 सीधा-सादा  विधेयक  इसे  पारित  कर
 के इस  खतरे  में  नहीं  डालने  देंगे  ।  १९४४

 देना  चाहिये  ।  पर  क्या  उन्होंने  इस  ब्रिधेयक  में  अध्यगदेंद  जारी  करने  की  परिस्थिति  थी

 के  सम्बन्ध में  कुछ  आंकड़े  पेश  किये  हैं  कि  पर  अब  वैसी  परिस्थिति  के  पैदा  होने  की

 १९४४  के पर चात  ११  वर्षों  मेंरे लवे  के  सामन  आशा  हैं  ।  निस्संदेह  में  रेलवे  में  टोने

 की  चोरी,के  कितने  मामले  पकड़े  कितना  वाली  चोरियों  को  खत्म  करने  के

 सामान  बरामद  हुआ  और  कितने  व्यक्तियों
 पक्ष में  अभी  हाड़ में  मैंने  एक  पुलिस

 पर  अभियोग  चलाया  गया  और  कितनों  को  अधिकारी  क्रो  एक  ऐसे  मामले  की  बात  बताई

 सज़ा  दी  गई  !  क्या  वह  इस  सभा  या  देश  की  हैं  जिसमें  रेलवे  पदाधिकारी  के  पास  रेलवे

 जनता  के  सामने  सिद्ध  कर  सकेंगे  कि  स्थिति  का  सामान  पकड़ा  गया  है  1

 इतनी  खराब  हो  गई  हैं  कि  इस  प्रकार  के  उपायों

 को  काम  में  ठाना  बड़ा  आवश्यक  हो  गया  है  ?  आज  भी  ९०  प्रति  दत  रेलवे  परिधि

 में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  areal  के  मकानों  पर  रेलवे  का  सामाज

 इस  सम्बन्ध  में  आंकड़े  पेश  करें  |  पाया
 जा  सकता  राज  ही  पांच  बज  के

 Ts
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 माननीय  मंत्री  तथा  गुप्तचर  अपने  विभाग  और  कार्मिक  संघों  का  सहयोग  प्राप्त  करना

 ।  यदि  आप  उन्हें  कुछ  अधिक  वेतन के  किसी  भी  रेलवे  पदाधिकारी के  यहां

 मेरे  साथ  चल  सकते  हैं  तो  में  उनको  दिखा
 दें  और  वे  अधिक  संतुष्ट  हो  जायें  तो  वे  आपके

 लिये  अधिक  धन  भी  कमा  सकते  हैं  ।
 सकता  हूं  कि  उनके  यहां  रेलवे  का  सामान

 चोरियों  का  सहयोग  आवश्यक  हैं  ।
 जरूर  निकलेगा  |

 श्री  रामचंद  रेड्डी  वह  दूसरी  बात  यह  हैं  कि  यदि  रेलवे

 सामान  चोरी  का  नहीं  होगा
 ।  शिकारियों  या  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई

 मामला  हो  तो  कड़ी  कार्यवाही  की
 श्री  नम्बियार  :  यदि  किसी  पदाधिकारी

 चाहिये  ।  यदि  ऐसा  जायेगा तो

 के  घर  सामान  निकले  तो  वह  चोरी  का  नहीं
 छोटे  कर्मचारी  स्वयं  ठीक  हो  जायेंगे  ।

 होगा और  किसी  कमंचारी के  यहां

 निकले  तो  चोरी  का  होगा
 !

 इसके  अलावा  साम्प्रदायिकता  को  जड़

 नये  अधिकारी  इस  प्रकार  का  कायें  से  उखाड़  फेंकना  चाहिये
 ।  जातीयता

 भावना  पदाधिकारियों में  नहीं  होनी  चाहिये  ।
 कम  करते  हें  पर  पुराने  पदाधिकारी  ऐसा

 उत्तर  भारत  और  दक्षिण  भारत  के  निवासियों
 काम खूब  करते  हें  ।  रेलवे

 कारी  अपनी  मोटर  में  रेलवे का  सामान  के  सम्बन्ध  में  भेद  भाव  की  भावना  भी

 कारक है  ।
 रख  कर  वकंशाप  से  ले  जाते  हैं  पर  ३५  रुपये

 वेतन  पाने  वाला  चौकीदार  उन्हें रोक

 सकता है  ।  इसी  प्रकार के  बहुत  से  मामलों  उक्त  बातों  में  सख्ती  बरतनी  चाहिये  ।

 और  इस  कार्य  के  लिये  ever  विधि  ही
 की  सूचनायें  मेंने  रेलवे  प्रशासन और

 चार  जांच  समिति  को  दीं  पर  वे  पदाधिकारी
 पर्याप्त  इस  प्रकार  के  विधेयक  की  कोई

 अब  भी  अपने  पदों  पर  हैं  ।  जिन  मामलों  आवश्यकता  नहीं  हैं  ।  चोरी  करने  वाले  को

 सामान्य विधि  के  अधीन  दण्ड  दिया जा  सकता
 का  पता  नहीं  चलता  उन्हें  जाने  दीजिये

 पर  जिन  मामलों  की  सुचना  रेलवे  प्रशासन

 को  दी  जाती  उनमें  कार्यवाही की

 चाहिये  ।  पर  ऐसा  नहीं  किया  जाता  ।  में  इस  विधेयक  का  विरोध  करता

 इस  विधेयक  को  पारित  करने  का  यह  इसका  अर्थ  यह  नहीं  कि  में  रेलवे  की

 चोरियों के  पक्ष  में  हुं  । शाम  कि  कल  रेलवे इंजन  वर्कशॉप

 का  कोई  फिटर  या  रेलवे  फिटर  यदि  किसी

 फाइल  या  स्पेनर  को  इसलिये  घर  ले
 इस  विधेयक  में  एक  और  त्रुटि  भी  है  ।

 मान  लीजिये  में  रेलवे  का  कोई  सामान  चुराता कि
 दूसरे  दिन  उसे  लौटा  तो  पुलिस

 यदि  उसे  फंसाना  चाहती  उसे  चोरी  के
 हूं  और  अपने  मित्र  श्री  मोरे  को  देता  हूं  ।

 अपराध  में  फांस  कर  ५  वर्ष  की  सजा  दिला
 मैं  भाग  जाता  हूं  तो  पकड़े  जाने  पर  श्री  मोरे

 को  सिद्ध  करना  पड़ेगा  कि  वह  सामान  उसके
 तकती है  ।

 पास  वैधानिक प्रकार  से  आया  हैं  ।  ठेकेदार

 इसे  प्रकार  रेलवे  की  चोरियों  को  रोकने
 चाहे  कितनी  भी  शरारत  करें  पर  रेलवे

 लिये  रेलवे  प्रशासन  को  रेलवे  कर्मचारियों  चरी  जो  वहां  उपस्थित  होता  है  वहीं  पकड़ा
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 जाता
 है  ।  इस  प्रकार  रेलवे

 की
 नौकरी  इस  विधेयक  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा

 भर  यात्रा  दोनों  खतरनाक  हो  जायेंगे  ।  सकता  ॥

 भारतीय  दण्ड  संहिता  और  दण्ड  प्रक्रिया  में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा

 संहिता  के  अधीन  सभी  प्रकार  की  चोरियों  कि  वह  इस  विधेयक  को  वापस  लें  ।  बाद  में

 पर  दण्ड  दिया  जाता  है  |  ५  रुपये  की  चोरी  हम  लोग  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  मुझे  आधा

 करने
 पर

 दण्डाधीश  १५  दिन  की  सजा  या  है  कि  सभा  हमारे  विचारों  से  सहमत  होगी

 और  इस  समय  इस  विधेयक  नहीं ५०  रुपया  जुर्माना  कर  सकता  है  और  डालती

 के  मामले  में  पांच  या  दस  साल  तक  की  पारित होने  देगी  ।

 भी  सजा  देता  है  पर  इस  विधान  के  अनुसार  इसके  पश्चात लोक  सभा

 रेलवे  के  छोटे-से-छोटे  सामान  चुराने  पर  ७  १९५५ के  ग्यारह  बजे
 फ

 भी  पांच  वर्ष  की  सजा  दी  जा  सकेगी  ।  अतः  लिये  स्थगित  हुई
 ।


